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निवेदन 


इस पुस्तक का प्रथम संस्करण पिछले योरपीय महायुद्ध के 
समय, सन्‌ १६१० में प्रकाशित हुआ था । अब नवें संम्करण के 
समय दूसरे महायुद्ध का चक्र चल रहा है। पिछले महायुद्ध के 
समय 'ोटे राष्ट्रों की स्वाधीनता? ओर 'स्वभाग्य-निणय' की बात 
का ज़ोर था। अब भी लोकसत्ता तथा स्वाधीनता स्थापित करने 
का दावा किया जा रहा है। भारतवप इस दावे की कसौटी है । 
संसार भर की जनता का छठे भाग से अधिक अकेले इस देश में है । 


तीस वप तक अपने देश की पराघीनता-मूलक शासनपद्धति 
लिखते रहना कितना कष्टप्रद होता है, कोइ सद्ददय पाठक विचार 
कर । हमने इस पुस्तक का समय-समय पर संशोधन किया। 
इस बार भी जहाँ तक बन आया, सुधार और परिवतन करके 
इस अधिक उपयोगी बनाने का प्रयत्न किया गया है।पर अब तो 
हम शासनपद्धति को बदल डालने के उत्सुक हैँ। क्या शीघ्र ही 
इस पुस्तक का एसा मंस्करण पाठकों की भट ही सकेगा, जिसमें 
भारतवप की स्वाधीनता का विवेचन हो ? प्रश्न व्यक्तिगत नहीं 
है, केबल राष्ट्रीय भी नहीं है, अ्रन्तराष्ट्रीय महत्व का है; मानवता 
की दृष्टि स, खभी के लिए सोचने विचारने का है । 
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शासनपद्धति -- उन्नत समाजवाले देशों में एक एसी 
संस्था होती है, जा वहाँ के निवासियों की सामूहिक उन्नति का 
ध्यान रखते हुए आवश्यक नियम बनाए और उन नियर्मो का 
पालन कराए, देश के भीतर शान्ति रखे, तथां विदेशियों के 
आक्रमण से उसकी रक्षा करे | इस संस्था का सरकार ( गव्मेट ) 
कहते हैं । सरकार कुछ ऐसे कार्यों का भी सम्पादन करती है, 
जिनको आदमी अलग-अलग न कर सकें, या जिन के लिए 
बहुत अधिक पूँजी की आबश्श्यकता द्वो । 
उपयुक्त विविध कार्यों को सुचारु रूप से चलाने के लिए तीन 
प्रकार के अधिकारियों की आवश्यकता द्ोती है :--(१) व्यवस्था 
अर्थात्‌ क़ानून बनानेवाले, (२) शासन, अथोत्‌ क़ानूनों 
पर अमल कराने, उनका अच्छी तरह पालन करानेवाले, ओर 
(३ ) न्याय, अर्थात्‌ कानूनी अधिकारों की रक्षा कराने, और 
क़ानून-भंग के अपराधियों को दंड देनवाले। कहीं तो ये तीन 
प्रकार के अधिकारी बिल्कुल प्रथक्‌-पुथक्‌ होते हैं, और कही, 
इनमें से दो या तीनो काये एक द्वी प्रकार के अधिकारियों के 
स॒पुर्द द्वोते हैं । अस्त; इन तीन प्रकार के अधिकारियों के संगठन 
ओर कारये-प्रणाली आदि के कानून या नियम-संग्रह को 
शासनपद्धति कहते हैं । 
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सरकार के काये; (१) व्यवस्था-- सरकार के कार्ये 
बड़े-बड़े राज्यों में, दो भागों में, विभपक्त किये हुए हैं, केन्द्रीय 
सरकार के काये, ओर प्रान्तीय सरकार के काये। उन्नत राज्यों में 
इन कार्या का संचालन करने के लिए क्रमश: कन्द्रीय और 
प्रान्तीय व्यवस्थापक सभाएँ क़ानून बनाती हैं। प्राय: केन्द्रीय 
विपयों की व्यवस्था के लिए दो-दो सभाएँ हं।ती हैं । प्रान्तीय 
कानूनों के लिए प्रत्येक प्रान्त में प्राय: एक ही सभा होतो है, परन्तु 
कही-कहीं दो-दो सभाएँ भी हाती हैं । यदि एक ही सभा हो ता 
उस व्यवस्थापक सभा कहते हैं। यदि सभाएंँ दा होती हैं, तो 
उन्हें संयुक्त रूप में व्यवस्थापक मंडल कहा जाता है। दो सभाओं 
म॑ं से जिसमें जनसाधारण के प्रतिनिधि होते हैं, उस छोटी सभा, 
निचली सभा, अथवा 'लोअर हाउस' कहते हैं । दूसरी सभा को 
जिसमें धनी-मानी या प्रतिष्ठित सदस्य हांते हैं, बड़ी सभा, 
ऊपरली सभा, अथवा “अपर हाउस” कहते हैं। स्मरण रहे कि 
निचली सभा में सदस्यों की संख्या अधिक होती है, तथा इस 
सभा के अधिकार भी ऊररली घभा की अपेक्षा अधिक ही होते 
है । किसी व्यवस्थापक सभा में ज्ञोगों का प्रतिनिधि-रूप से भाग 
लेना, एक महत्वपूर्ण काये है । इसके लिए सुयोग्य व्यक्तियों का 
हो निवाचन होना चाहिए: और जो व्यक्ति निर्वाचित हों, उन्हें 
बड़े परिश्रम तथा ईमानदारी से अपने महान कतंठ्य का पालन 
करना चाहिए । 


(२) शासन काये--भिन्न-भिन्न विषयों के क़ानून बना 
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देने से ही सरकार का काये पूरा नहीं हो जाता। इन क़ानूनों 
के अनुसार व्यवहार करना होता है । क़ानून को अमल में 
लाने, ओर शान्ति सुव्यवस्था रखने का काये करनेवालों 
को शांसक कहा जाता है । सर्वाच्र शासक को कहीं ते 
ठ्यवस्थापक मंडल अथबा मतदाता निर्वाचित करते हैं, ओर 
कहीं वह पुश्तैनी होता है, अथान्‌ पिता के बाद उसका बड़ा 
लड़का राज्य का अधिकारी हो जाता है । पहली दशा में 
वह राष्ट्रपति या प्रेलोडंट कहलाता है, और दूसरी दशा में राजा 
या बादशाह आदि । सर्वाच्च शासक की सहायता के लिए एक 
सभा होती है, इस प्रबन्धकारिणी सभा अथवा कहीं-कद्दी मंत्रि- 
मंडल कहते है। प्रबन्धकारिणी सभा राज्य के विविध कमंचारियों 
को नियुक्त करती है। सना तथा पुलिस पर इसका अधिकार 
हाता है । यहो सभा राज्य के भिन्न-भिन्न विभागों के वापिक 
आय-ठ्यय का चिट्ठा अथात्‌ बजट बनाकर उस व्यवस्थापक 
सभा में पेश करती है, और उसको स्वीकृति के अनुसार सवब- 
साधारण से विविध कर आदि द्वारा आय प्राप्त करती है, तथा 
प्राप्त आय को खर्च करती है। किसी क्षेत्र के प्रबन्ध-कार्य को 
गुरुता को देखकर यह निश्चय किया जाता है कि उसकी प्रबन्ध- 
कारिणी सभा के कुल कितने सदस्य हों, अथवा एक-एक सद॒स्य 
के सुपुर्द क्या-क्या काये या विभाग रहें । इसमें समय-समय पर 
परिवत॑न होता रद्दता है । 

शासकों का संगठन केन्द्र, प्रान्त तथा ज़िला वार द्वोता है । 
अपने-अपने क्षेत्र में निधोरित अधिकार रखते हुए, ज़िल्ों के 
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शासक तो प्रन्तीय शासक के अधीन हाने हैं, और प्रान्तीय 
शाप देश काल के अनुसार, कुछ बातों में केन्द्रीय शासकों के 
अधीन होते हैं । 
उन्नत ओर विऋ्रसित राज्यों में राजा या बादशाह सब काये 
प्रधान मंत्री की सलाह से करता है, जो व्यवस्थापक सभा के प्रति 
उत्तरदायी होता है । अ्रन्य शासक पूर्णतया व्यवस्थापकों के प्रति 
उत्तरदायी होते हैं; इनका वेतन निश्चय करने का अधिकार 
व्यवस्थापक सभा का होता है। जिस समय यदद जान पड़े कि 
शासक अपना कतव्य ठीक पालन नहीं करते, व्यवस्थापकों को 
अधिकार है कि उन्हें उनके पद से हटाने का प्रयत्न कर | बहुत 
से अनुभवों से, शासकों (या मंत्रिमण्डज्ञ ) को उनके पद से 
हटाने के लिए एक शिष्टाचार-मूलक पद्धति का आविष्कार हो 
गया है । वेध राजतंत्र या लोकतंत्र राज्यों में उ्यवस्थापक सभा 
को असन्‍्तुष्ट देखकर, या उसके उन पर अविश्वास प्रकट करने 
पर वे त्यामपत्र दे देते हैं | 
( ३ ) न्याय काये--किसी देश के सुप्रबन्ध के लिए 
समय-समय पर यह भी बिचार करना आवश्यक होता है कि 
किसी स्थान में किसी व्यक्ति-समूह ने क़ानून का उल्लब्न तो नहीं 
किया है । क़ानून जैसे नागरिकों के लिए होता है, वेसे ही 
शासकों अथोत्‌ सरकारी कमेचारियों के वास्ते भी द्वोता है। 
अपनी रक्षा और उन्नति के लिए नागरिक अपने कुछ अधिकार 
शासकों को दे देते है, तथापि उन्हें भी यथेष्ट अधिकार रहते 
हैं। यदि किसी समय नागरिकों आर शासकों में किसी विषय 
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पर मतभेद हो तो उसका निपटारा कराने के लिए न्यायालय होते 
हैं। वे यह भी विचार करते हैं कि यदि दो या अधिक नागरिकों 
का पारस्परिक भगड़ा है तो क़ानून की दृष्टि से किसका पक्ष 
उचित है, और किसका अनुचित | ऐसे विचार या निणय को 
न्याय” कहते हैं, और इस काये को करनेवाले न्यायाधीश, जज, 
या मुन्सिफ आदि कहलाते हैं। न्याय का उद्देश्र तभी सफल 
ही सकता है, जब वह सस्ता ओर निष्पक्ष दो | उसमें जाति, रंग, 
धनी और निधन, राजकमेचारी और नागरिक, आदि का 
लिहाज़ न होना चाहिए | विशेषतया पराधीन देशों में, राजनेतिक 
बिषयों में बहुधा अन्याय होने, शासकों के त्रटि-युक्त पक्ष का 
भी समथेन होने, ओर शासक जाति के आदमियों से अनुचित 
रियायत होने की सम्भावना रहती है। इस और न्यायाधीशों 
का विशेष ध्यान रहना चाहिए । 

इस प्रसंग में यद्द उल्लेख करना आवश्यक है कि न्यायाधीशों 
की नियुक्ति, उनके पद या वेतन को वृद्धि, तथा उन्हें हटाने का 
ग्रधिकार शासकों के अधीन न हाकर, व्यवस्थापक संस्थाओं 
के अधीन रहना चाहिए। और, किसी भी दशा में न्‍्याय-का्ये 
शासकों के सुपुद न होना चाहिए । पनः विशेषतया फोजदारी 
मामलों में यह सबंथा सम्भव है कि एक न्यायाधीश अभियोग 
को समुचित रीति से न समझे, अथवा उसक्रा निणय एकांगी 
हो । इसलिए जन्नत राज्यों में अभियुक्त की जाति तथा देश के 
कुछ सुयोग्य सज्जनों की 'जूरी” यह विचार करती है कि अ्रभियोग 
सम्बन्धी वास्तविक घटनाएँ कया है। उसके आधार पर, जज 
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तत्सम्बन्धी क़ाननी निणय सूचित करता है ! 

सरकार के तीनों अंगों का सम्बन्ध--इस प्रकार 
सरकार के तीन काये होते हें-- व्यवस्था, शासन, ओर न्याय । 
इन कार्यों को व्यवस्थापक मंडल, शासक मंडल, झौर नन्‍्याय- 
विभाग कहते हैं | ये सरकार के तीन अंग हैं | यद्यपि इन अंगों 
का काये प्रथक्‌ प्रथक्‌ है, तथापि इनमें से प्रत्येक का दूपरे से 
घनिए्ः सम्बन्ध है। कोइ सवथा स्वतंत्र नहों है। व्यवस्थापक 
मंडज़् क़ानून बनाता हैं. तो उन पर अमल शासक-मण्डल 
करेवाता है, ओर, उन क़ाननों की अवहेलना करनेदालों को 
दंड देने का विचार न्याय विभाग करता है। क़ानन बनने का 
महत्व तभी है, जब जनता उसका पालन करे; अर, सवसाधारण 
क़ाननों का पालन तभी करते हैं, जब उन्हें भली भांति 
मालूम हा कि एसा न करने से उन्हें दंड दिया जायगा । 
दंड का निश्चय नन्‍्याय-विभाग करता है ओर बह दंड जेल के 
अधिकारियों द्वारा दिया जाता है, जा शासक मंडल के अधीन 
होते है। यदि शासक मंडल यह काये न करे तो न्‍्याय-विभाग 
के काये का कुछ महत्व नहीं रहता। इसी प्रकार, यदि नन्‍्याय- 
विभाग न हा ता व्यवस्थापक मंडज्ञ के बनाए क़ाननों का ठीक 
अथे लगाना, नागरिकों-नागरिकों के, तथा नागरिकों आऔरीर 
शासकों के झगड़े या मतभेद का निपटारा होना कठिन है। इस 
प्रकार न्याय विभाग व्यवस्थापक मंडल की महत्वपूर्ण सहायता 


करता है । 
सरकार के तीनों अंग अपने-अपने स्थान पर उच्च हें। प्रत्येक 
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के अपना-अपना कतंग्य भली भांति पूरा करने से ही राज्य की, 
ओर देश के नागरिको' की, उन्नति होती है। 

भारतवष के राजनेतिक भाग--राजनेतिक दृष्टि से 
भारतवर्ष के पाँच भाग हैं :--१--स्वाधीन राज्य । २--बर्मा । 
३-दैशी राज्य । ४७--बत्रिटिश या अंगरेज़ी भारत। ५--पश्न्य 
विदेशी राज्य । 

इन पाँचों भांगों का क्षेत्रफल कुल्ल मिलाकर लगभग उन्नीस 

लाख वग मील और जनसंख्या लगभग उनतालीस करोड़ है। 
देशी राज्यों ओर ब्रिटिश भारत की शासनपद्धति का विवेचन 
आगे सबिस्तर किया जायगा। यहाँ सब भागों के सम्बन्ध सें 
केवल कुछ मुख्य-मुख्य बातें दी जाती हैं । 

स्वाधीन राज्य-- भारतवर्ष में स्वाधीन राज्य केवल 
नेपाल ही हैं | इसकी सीमा पर भारत सरकार का रेजीडेंट रहता 
है, पर उसे इसके आन्तरिक राज-प्रबन्ध में हस्तक्षेप करने का 
कुछ अधिकार नहीं होता। यह राज्य हिमालय के दक्षिण में, 
अधिकांश में पहाड़ी राज्य है। इसकी लम्बाई पांच छः मील से 
अधिक, और चोड़ाई लगभग एकसो चालीस मील है । पिछली 
मनुष्य-गणना के अनुसार, यहाँ का ज्षेत्रफलत चठवन हज़ार वर्ग- 
मील, और जनसंख्या साठ लाख है। नेपाल में छोटे-बड़े कुल 
२२ राज्य हैं| यहाँ का प्रधान शासक “महाराजाधिराज श्री पांच 
सरकार! कहलाता है। वस्तुत: शासन-कार्य का सम्पादन प्रधान 
मंत्री करता है, यह “महाराज तीन सरकार! कहलाता है। इससे 
नीचे जंगी जाट होता है, वह इसके देहान्त के बाद इसके पद का 
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अधिकारी हो जाता है | अंगरेज़ सरकार इस राज्य को प्रति वष 
द्स लाख रुपये भेंट करती है। यदाँके क्रायदे क़ानून प्राचीन हिन्दू 
शास्त्रों के अनुसार है। शासन में कठोरता है, चोरी, डाके आदि 
को रोकने का कड़ा प्रबन्ध है। मुक़दम स्वयं (तीन सरकार! सुनते 
हैं, उनमें वकीलों की आवश्यकता नहीं होती । 

बमा--उन्नी सवी शताब्दी के मध्य में, भारतवपष पर 
अधिकार कर लेने के बाद, अंगरेजों ने बर्मा लेने का प्रयत्ल किया, 
ओर बक्त शताब्दा के श्रन्तिम भाग में उस क्रमश: प्राप्त कर लेन 
पर ब्रिटिश भारत के अन्तगंत एक प्रान्त बना दिया; कारण, 
अंगरेज़्ों को उसके लिए अलग सरकार स्थापित करने की 
सुविधा न थी, ओर धर्मा को जीतने में भारतबष के ही जन- 
घन का उपयोग हुआ था। बर्मा अपनी पैदावार के कारण 
अद्भगरज़ों के लिए बहुत लाभप्रद रहा, और विशेषतया मिद्ठी के 
तेल के कारण श्रांधुनिक मोटर तथा वायुयान के युग में, यह 
राजनैतिक दृष्टि से भो साम्राज्य के लिए बहुत उपयोगी प्रमाणित 
हुआ। इसके अतिरिक्त, सिंगापुर में जल्-सेना का केन्द्र बनाने 
से बमो का महत्व भर भी बढ़ गया | त्रिटिश भारत में, गत वर्षों 
में स्वातन्ञ्य-आन्दोलन क्रमशः अधिकाधिक अग्रखर होने से, 
अगरेज़ों को उसके साथ बमो के भी स्वतन्त्र हो जाने की 
आशक्का होना स्वाभाविक था। अस्तु, अंगरेज़ों ने उसे ब्रिटिश 
भारत स अलग करने का विचार किया और इस विषय में 
भारत तथा बरसों के जनमत पर ध्यान न देकर उन्होंने सन 
१६३५ में बमो के लिए प्रथक्‌ शासनपद्धति का निर्माण कर दिया । 
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यहाँ की सरकार वे सब काम करती है जों ब्रिटिश भारत में 
प्रान्वीय तथा केन्द्रीय सरकार करती हैं, अर्थात्‌ यहाँ शाखन 
सम्बन्धी विषयों का केन्द्रोय और प्रान्तीय विषयों में विभाजन 
नहीं किया गया है। यहाँ का प्रधान शासहू गवनर है, और 
उसका सम्राट स सीधा सम्बन्ध है | बर्मा के लिए अलग रिजवब 
बैंक नहीं है; भारतवर्ष का ही रिज़ब बेंक बर्मा सम्बन्धी काये भी 
करता है । बर्मा के व्यवस्थापक्र मंडल की दो सभाएँ हैं :-.. 
(१) सीनेट और (२) प्रतिनिधि-सभा ( हाउस-आफ़- 
रिप्रेज़ेन्टेटिव ) । सन्‌ १९४७१ इ० की मनुष्यगणना के अनुसार 
यहाँ की जनसंख्या डेढ़ कराड़ ओर क्षेत्रफल २ लाख २३ हज़ार 
वगमील है । 


पुस्तक छुपते समय बमा पर जापान का अधिकार है; ब्रिटिश 
सरकार इस वापिस लेने का प्रयत्न कर रही है। 


देशी राज्य--ये कल मिलाकर लगभग ५६० है। इनमें 
से कुछ तो विस्तार में योरप के स्वतंत्र राष्ट्रों के बराबर हैं, और 
बहुत से बहुत ही छोटे-छोटे हैँ । इनका आन्तरिक शासन 
यहाँ के ही राजा यां सरदार, सम्राद ( इंगलेंड-नरेश ) की 
अधीनता में रहते हुए, करते हैं। इन राज्यों की शासनपद्धति 
एक स्वतंत्र परिच्छेद में बताई जायगी। इंनका कुल क्षेत्रफल 
सात लाख व मील से अधिक ओर जनसंख्या नो 
करोड़ से ऊपर है | इनका कुछ व्योरा आगे दिया जाता 


है । 
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१२ भारतीय शासन 


अन्य विदेशी राज्य--भारत के अन्य विदेशी राज्यों से 
अभिप्राय उन भागों से है जो अंगरेजों क अतिरिक्त अन्य 
यारपियन शक्तियों के अधीन है । यनाम, माही कारीकल, 
पांडेचेरी, ओर चन्द्रनगर फ्रांस के अधीन हैं। इनका क्षेत्रफल दो 
सो वर्ग मील ओर जनसंख्या तोन लाख से कुछ कम है । इन 
स्थानों में पांडेचेरी मुख्य है। यद्दी इन सब की राजधानी है, यहाँ 
इनका प्रबन्ध करने के लिए एक गवनर तथा उसकी सहायताथे 
एक मन्त्री, कुछ विविध विभागों के सेक्रेटरी, और एक 
न्यायाध्यक्ष रहते है । 
इस समय फ्रांस के अधिकांश भाग पर जमेनी का प्रत्यक्ष या 
परोक्ष अधिकार है । स्वतंत्र फ्रांस को सरकार इड्जलेड में है । 
गाबा, डामन, और ड्यू पुतंगाल के अधीन हे। इन तीनो 
स्‍्थानो' का क्षेत्रफल साढ़े चौदह सो वर्गमील झोर जनसंख्या 
लगभग छः: लाख है। इन स्थानों के लिए एक गवनर-जनरल, 
गोवा ( राजधानी ) में रहता है। उसकी प्रायः पाँच साल में 
बदली होती है । उसकी प्रबन्धकारिणी ओर व्यवस्थापक दोनों 
प्रकार की सभाएँ हैं । 


दूसरा परिच्छेद 





ब्रिटिश सरकार ओर भारतवषे 


प्रक्थनं--भारतवपषं के शासन का ब्रिटिश पालिमेंट, 
और इंगलेंड के बादशाह (भारतबष के सम्राट) से घनिष्ठ सम्बन्ध 
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है । त्रिटिश भारत तो इनके अधीन हो है | यहाँ जो शासनपद्धति 
प्रचलित है, वह्‌ त्रिटिश पालिंमेंट द्वारा निश्चित की गयी है, और 
वही इसमें सुधार करती है। पुनः यहाँ का शासन इंगलेंड तथा 
उसके स्वाधीन उपनिवेशों' की शेज्ञी पर चलाने का प्रयत्न किया 
जा रहा है। इसलिए, भारतीय शासनपद्धात को अच्छी तरह 
समभरने के वास्ते, त्रिटिश साम्राज्य को शासनपद्धति ओर ब्रिटिश 
सरकार का भारतवष के शासन से सम्बन्ध जान लेना उपयोगी 
है | यहाँ कुछ मुख्य मुख्य बातें दा जाती है ।१ 


इस पुस्तक में इज्ञलंड से भ्रभिपराय ब्रिटिश संयुक्त राज्य पभ्र्थात्‌ 
इज़्लेंढ, वकज़, तथा स्काटलंड, भोर उत्तरी आयलेंग्ड सं दै। इनमें 


हज्जलेयड ही प्रधान है | 
दिशाह--इंगलेंड का बादशाह अपने वश के ही कारण 
पेत्रिक सिंहासन का उत्तराधिकारी होता है, गुण कर्मानुसार नहीं 


होता। पुरुष भी गद्दी पर बैठ सकता है ओर स्रो भी; परन्तु 
शाही खानदान में भाई का अधिकार, बहिन के अधिकार से 
अधिक माना जाता है। बादशाह के बढ़ लड़के को 'प्रिंस-आफ़- 
वन्स! ( युवराज ) कहते है। शाही परिवार के ख़च के लिए 
प्रति बष पार्लिमेंट द्वारा निधौरित रक़म दी जाती है। इस रक़म 
के अतिरिक्त सम्राद्‌ राष्ट्रीय फोप से अपने लिए ओर कुत्र ख़च 
नहां करता ।॥&8 


$ हुस विषय का सविस्तर वणन, खरुवतम्र रूप सं. भारतीय ग्रन्थ 
मात्रा को 'ब्रिटिश साम्राज्य शासन? पुस्तक में किया गया है । 

के यह बात भारतीय नरेशों के ल्लिए बहुत अनुकरणीय है, जो अपने 
अ्रपेत्ताकृत बहुत कम अआयवाले राज्य के काष स, अपने व्यन्किगत या 
पारिवारिक कार्यो के लिए बढ़ी-बड़ी रक़में रच किया करते हैं, और उन 
पर कोई बन्धचन या सोम! नहीं रहती 
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बादशाह सवथा स्वतत्र या स्वच्छाचारी नहीं है। यद्यपि 
उस कुछ विशेष अभिकार भी प्राप्र है, आम तोर से वह अपने 
अधिकांरों की अपने मन्त्रियों की सलाह बिना अमल में नहीं 
लाता | ब्रिटिश शासनपद्धति का एक मुख्य सिद्धान्त यह है कि 
बादशाह कोई गलती नहीं कर सकता। बात यह है कि वह 
किसी भी राज्य-काय का उत्तरदायी नहीं । सब कामों के 
उत्तदाता मन्त्रा हैं । व पालकिमेंट के प्रति उत्तरदायी 
हांते हैं । 

पालिमेंट- ब्रिटिश पालिमेंट की दो सभाएं हँ-'लाड' 
सभा या 'हाऊस-आफ़-लाड स? ओर 'कामन! सभा या 'हाऊस- 
आफ़-कामन्स! । लाड्ड का अर्थ है स्वामी, £भु या सरदार, और 
“'करामन्स”! का अथ है स्वंसाधारण । लाड सभा मं लगभग 
७०० सदस्य हैं। इनमें से छः सौ से अधिक वंशागत हैं, य लोग 
स्वभाव से प्राय: परिवतेन-विरोधी या अनुदार होते हैं । देश 
के व्यवस्था-कार्य में इनका हाथ हॉन से जहाँ क्रांतिकारी 
परिवतंनों को रोकने में सहायता मिल सकती है, वहाँ यह बड़ी 
हानि भी है कि इनके कारण कोई सुधार होने में बहुत बिलम्ब 
हों जाता है। 'कामन' सभा के सदस्य निर्वाचित होते हैं, उनकी 
संख्या छः सौ पन्द्रह है। स्थ्रियों को निवाचन-अधिकार पुरुषों" 
के समान है। इस समा का प्रत्येक ग्ेर-सरकारी सदस्य ६०० 
पोंड वार्षिक वेतन पाता है। सदस्यों का निर्वाचन प्राय: पाँचवें 
बप होता है । 

| भारतीय नरेशों को भी वेघ शासक द्वोना चाहिए, भ्र्थात्‌ सब 
कार्य मन्त्रियों के परामर्शानुसार करना चाहिए । 
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कोइ क़ानन ( एक्ट ) बनने से पहले, बादशाह और पार्निमेंट 
की दोनो सभाआ का एकमत होना आवश्यक है। साधारण 
तौर से कानूनी मसविदे तीन प्रकार के होते हैं :--( १) 
सावजनिक, जो जनता के सम्बन्ध में ह।, (२ ) व्यक्तिगत, 
जो किसी विशप व्यक्ति या व्यक्ति-सम्‌ह से सम्बन्ध रखने हो', 
(३) धन सम्बन्धी, जो सावजनिक कामों के लिए रुपया 
देन या टेक्स लगाने आदि के सम्बन्ध में हों। धन सम्बन्धी 
मसविदे केवत्न 'कामन! सभा में ही आरम्भ होते हैं । उनको 
छाड़ कर, अन्य मसबिदे किसी भी सभा में आरम्भ हो सकते 
है । हर एक स्भा, दूसरी समा के पास किये मसविदे का 
संशोधन कर सकती हैं, लेकिन लाड-सभा धन सम्बन्धी 
मसवबिद' का संशोधन नहीं कर सकती । अगर कोई मसविदा 
लाड-सभा स दो बार अस्वाकृत हो जाय तो कामन-सभा से 
तीसरी बार स्वीकृत होने पर, उस बादशाह की स्वीक्ृति के 
लिए भज दिया जाता है, ओर उम्की स्वीकृति मिल जाने पर 
हू क्रानून बन जाता है। इन विशेष दशाओं के अतिरिक्त, 
साधारणतः हर एक मसविदा सम्राट की स्वीकृति पाने से पूव, 
दोना सभाआ' में तीन बार पढ़ा ज्ञाना और पास हो ना आवश्यक 
हैं। प्राय: दाना सभाएँ सहमत हो जाती हैं, या मतभेद की 
दशा में कुछ समभोता कर लेती है। यद्यपि पालिमेंट के अधिकार 
शासन ओर प्रबन्ध सम्बन्धी भी हैं, उसने अपने ये अधिकार 
छोटो-छोटी संस्थाआ-प्रिवों कोंसिल, | मत्रिमण्डल आदि-- 
को दे दिये है । 
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प्रिवो कोंसिल--बादशाहू को शासन-कार्ये में परामर्श 
देन के लिए एक 'प्रिवी कोंसिल' (गुप्त सभा ) रहती है । 
इसके सद॒स्यो' का बादशाह स्वयं नियत (एवं बखास्त) 
करता है। राजनतिक महत्व के या राजपरिवार से सम्बन्ध 
रखनेवाले व्यक्ति, तथा मंत्रिमंडल के सदस्य आदि इस 
सभा के मेम्बर होते हैं । सभा का प्रधान “लाड प्रेसीडेन्ट? 
कहलाता हैँ, यह हमेशा मंत्रिमंडल का .सदस्य होता है। इस 
सभा की जुडिशल ( न्याय सम्बन्धी ) कमेटी को भारतवष, 
उपनिवेशों तथा पादरियों की ऊँची अदालतों के फ़ेसलों की 
अपील सुनने का अधिकार है। इस सभा के कुल सदस्यों की 
संख्या ३५० से ऊपर हो जाती है। बहुधा छः: सदस्यों कौ 
उपस्थिति में ही काम कर लिया जाता है। 'सम्राट की परिषद! 
कहने से इसी सभा का आशय लिया जाता है। इस सभा की 
सलाह से सम्राट की जो आज्ञाएँ निकलती हैं, उन्हें 'सपरिपद 
सम्राट को आज्ञाए! ( “आडस-इन-को सिलः ) कहा जाता है । इस 
सभा के बहुत बड़ी होन के कारण, बहुत से विषयों में बादशाह 
को सलाह देने का काम मंत्रिमंडल करता है । 

मंत्रिमंदेल-- आजकल इंगलेंड मं तीन राजनैतिक दल 
या पार्टियाँ मुख्य हैं, ( १ ) उदार या 'लिबरल! (२) श्रनुदार 
या 'कंज़बंटिव' और ( ३ ) मज़दूर या 'लेबरर दल । शासन 
सम्बन्धी विविध विभागों के उच्च पदाधिकारी उस राजनेतिक दल 
के आदमियों में से नियत किये जाते हैं, जिसके सदस्यों की संख्या 
कामन!-सभा में सब से अधिक हो, या जो विशेष प्रभावशाली 
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हों, ओर इतने अन्य सदस्यों का सहयोग प्राप्त कर सके कि कुल 
सदस्य मित्कर विरोधी दल के सदस्यों स अ्रधिक होजायें। ये 
पदाधिकारी लगभग पचास होते हैं, ओर मंत्री या “मिनिस्टर! 
कहलाते हैं । इनके समूद्र को मन्त्रिवर्ग ( 'मिनिस्टरी' ) 
कहते हैं । 
कुछ मुख्य-मुख्य विभागों क मन्त्रियों की एक अन्तरड्ध 
सभा होंती है। इसे मंत्रिमए्ठज्ञ या 'कबिनेट” कहते हैं। मंत्रि- 
मण्डल को ब्रिटिश राज्य-चक की धुरी समझना चाहिए। यह 
सब शासन-काये का उत्तरदायी है। इसमें प्रधान मन्त्री के 
अतिरिक्त लगभग बोस मन्त्री रहते हैं । जब एक मत्रिमण्डत् 
व्यागपत्र देता है ता बादशाह दूसरा मन्रिमण्डल बनाने के 
लिए किसी दूसरे राजनीतिज्न को बुलाता है । अगर यह 
राजनीतिज्ञ अपने कार्य में सफल हाजाय तो इसे प्रधान मन्त्री 
बना दिया जाता है। प्रधान मन्त्री, मंत्रिमण्डल के अधिवेशनों 
में सभापति होता है, सरकार की नीति ठहर'ता है, ओर 
विविध विभांगों की निगरानी करता है। भारत-मन्त्रोी भी 
इस मंत्रिमएडल का एक सख्द॒स्य होता है, उसके विषय में 
अगले परिच्छुद में लिखा जायगा । 
होम गवर्भेट-->-ऊपर इंगलैस्ड के बादशाह, पार्लिमेंट और 
मंत्रिमंडल के सम्बन्ध लिखा गया है। जहाँ तक ये भारतवषं के 
शासन को व्यवस्था करते हें, इन्हें सामूहिक रूप से “होम 
गयर्मेंट! कहते हैं। अंगरेजी शब्द 'द्वोम' का अथे घर या 


स्वदेश है । क्‍योंकि बादशाह या पालिमेंट आदि इंगलेण्ड में 
३ 
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रहते है, ओर विदेशी हैं, इन्हें भारतवर्ष को 'होम गवर्मोंट' या 
ग्रह-सरकार कहना श्रशुद्ध है । इनका यह नाम अंगरेज शासकों 
ने अपनी दृष्टि से डाला; पीछे यही नाम सरकारी कागज पत्रों में 
अ्रा गया, और भारतवासियों' में भी प्रचलित हो गया । 

भारतवष स्वाघीन होने पर 'होम गवर्मेट” के प्रभुत्व से मुक्त हो 
जांयगा, श्रर्थात्‌ 'द्वाम गवर्मट! के भारत सम्बन्धी अ्रधिकारों का ल्वोप हो 
जाना भारतवर्ष का स्वराज्य प्राप्त करना है । 


“हम गवर्मेट' द्वारा होनेवाले खर्च को 'होम चार्जेस' कहते हैं। 
यह खच् भारतवष के खजाने से भेजा जाता है | इसका परिमाण 
घटता-बढ़ता रहता है, ओर प्रति बष प्राय: चाल्लीस पंतालीस 
करोड़ रुपये होता है। इसमें बड़े-बढ़े अंगरेज अफसरो' की पेन्शन, 
भारत-मंत्री के दफर का गचं, हाई कमिश्नर का वेतन,, और 
भारतवर्ण के लिए इंगलेंड में खरीदे जानेवाले विविध प्रकार के 
सामान के मूल्य का समावेश दह्वोता है । 

'होम गवर्मेंट' के मुख्य अंगा' में से यहाँ सम्राट ओर पार्लिमेंट 
का भारतवर्ण से सम्बन्ध बताया जाता है| भारत-मंत्री के विषय 
में, स्वतंत्र रूप से, अगले परिच्छेद में लिखा जायगा। 


सम्राट आर भारतवषे -“इंगलेंड का बादशाह भारतवष्गे 
का सम्राट्‌ कहलाता है, उसका यहाँ (भारतवर्ष) आना बहुत ही 
कम होता है और, जब वह आता भी है तो नपे-तुल समय के 
लिए | वह कुछ खास-खास नगरो' में निधोरित काये-क्रम के 
अनुसार ठहरता है, भारतीय लोक नेताओ' के सम्पक में वह 
विशेष नहीं आता और उस भारतवर्ष सम्बन्धी जानकारी भी 
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प्राय: कुछ नहीं होती । भारतीय जनता उसका दरशंन सिक्का 
नोटा या टिक्रटो' आदि पर छुपे वित्रो में करती है। पहले कहा 
जा चुका है कि सम्राट्‌ के नाम से हानेवाला सब काये वास्तव में 
उसके मंत्री ही करते-धरते हैं, इस प्रकार सम्राट भारतवर्ष के 
सम्बन्ध में, सहानुभूति रखते हुए भी विशेष काये नहीं 
करता । 

सम्राट के अधिकार दो प्रकार के हें--( १ ) विशेषाधिकार 
( (प्रिरोगेटिक” ) ओर (२ ) कानूनी ( सस्टेस्यूटरी? ) अधिकार । 
विशेषाधिकारों' में एक अधिकार अपराधियों' को क्षमा प्रदान 
करना है। सम्राद भारतवर्ण में इस अधिकार का उपयोग गवनर- 
जनरल या गवनर द्वारा करता है । इसका प्रसंग प्राय: प्राण-दड 
से मुक्ति देने के अवसर पर आता है। सम्राट पर कोई दीवानी 
या फोजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, यह उसके 
विशेषाधिकार का दूसरा उदाहरण है । सम्राट्‌ के कुछ कान्‌नी 
अधिकार निम्नलिखित हैं :-- गवनर-जनरल, गवनरों और 
जंगी लाट आदि प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति करना, गवनर- 
जनरल और गवनेरो' को आदेश-पत्र देना, संध-न्‍्यायालय और 
हाईकोर्टों की स्वीकृति या अस्वीकृति। सन्‌ १६३५ के विधान के 
अनुसार जिस संघ शासन की प्रस्तावना की गयी थी, उसके 
सम्बन्ध में भी सम्राट को विविध अधिकार थे । 

पार्लिमेंट भर भारतवप्‌--त्रिटिश पालिमेंट का भारतीय 

शासन से विशेषतया निम्नलिखित सम्बन्ध है :-- 

( १) वह भारतवर्ष की शासनपद्धति निश्चय करती है। बह 
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प्रचलित शासनपद्धति या क्रिसी शासन-विभाग की जॉच के लिए 
कमीशन नियुक्त करती है तथा आवश्यक परिवतन करने के लिए 
नया विधान बनाती है या सम्राट की आज्ञा निकलवाती है। 

(२ ) ब्रिटिश भारत का आय व्यय अनुमान-पत्र ( बजट ) 
तथा यहाँ की उन्नत का विवरण उपम्थित होने पर उसके सदस्य 
प्रति वर्ष भारतीय शासनपद्धति की आलोचना करते हैं । 

(३ ) पार्लिमेंट की दोनों सभाओं के कुछ सदस्यों की एक 
कमेटी है, जो भारतवप सम्बन्धी घटनाओं की जानकारी प्राप्त 
करती, तथा पार्लिमेंटे की उनके सम्बन्ध में परामश देती है। 

(४ ) भारत-मन्त्री का वेतन, ओर उसके कार्यालय का 
व्यय त्रिटिश कोप से दिया जाता है; बजट की इस मद पर 
विचार करने के समय पालिमेंट में भारतीय विषयों की चर्चा 
होती है । 

(५) पालिंमेंट के सदस्य कभी-कभी भारतवपष सम्बन्धी 
प्रश्न पूछते, और प्रस्ताव करते है । 

साधारणतया पालिमेंट के अधिकांश सदस्य भारतवष 
सम्बन्धी विषयों में बहुत अनुराग नहीं रखते, उन्हें अपने देश 
की, तथा साम्राज्य सम्बन्धी विविध सम्रस्याओं स बहुत कम 
अवकाश मिलता है। 

ब्रिटिश साम्राज्य; उत्तरदायी शासन--इस परिच्छेद 
में अभी तक ब्रिटिश साम्राज्य के मातृ-देश अर्थात्‌ इंगलेंड की 
शासनपद्धति का वणन हुआ है। ब्रिटिश साम्राज्य में, इसके 
अतिरिक्त स्वाधीन या पराधीन कई भू-भांग हैं । केनेडा, दक्षिण 
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अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलेंड, न्‍्यूफ्राउन्डलेंड और आयरिश- 
फ्री-स्टेट को अपने आन्तरिक शासन के लिए पृर्ण, तथा वैदेशिक 
प्रबन्ध के लिए बहुत-कुछ, स्वतन्त्रता प्राप्र है। इन देशों में 
उत्तरदायी शासनपद्धति प्रचलित है । भारतत्र्ण का राजनैतिऋ 
ध्येय भी यही माना गया है। इस शासनपद्धति की मुख्य-मुख्य 
बातें ये हैं :-- 

( १ ) शासन सम्बन्धी सब काये प्रधान शासक के नाम से 
किये जाते हैं । बह व्यवस्थापक मण्डल के प्रति उत्तरदाता नहीं 
होता, इसलिए वह उसके द्वारा हटाया भी नहीं जा सकता। इसे 
कहीं गवनर-जनरल, ओर कहीं गवनर कहते हैं । 

(२) उसके काये मंत्रियों के परामश से ओर उन्हीं के 
उत्तरदायित्व पर होते हैं। मंत्री, नाम-मात्र को उसके द्वारा, परन्तु 
वास्तव में प्रजा-प्रतिनिधियों द्वारा, साधारणतः व्यवस्थापक मण्डल 
के सदस्यों में स चुने जाते हैं। इस प्रकार प्रजा-प्रतिनिधि अपने 
निर्वाचित मंत्रियों द्वारा, देश का शासन करते हैं। 

(३ ) जब व्यवस्थापक सभा का इन मंत्रियों पर विश्व।स 
नहीं रहता, तो ये ( यदि ये व्यवस्थापक मण्डल को बस्त्रॉस्त नहीं 
करते ) त्यागपन्र दे देते हैं, और उनके स्थान पर नये मंत्री चुने 
जाते हैं । इस प्रकार प्रबन्धक ओर व्यवस्थापक शक्ति उस दल के 
हाथ में होती है, जिसका व्यवस्थापक सभा में बहुमत हो । 

(9 ) व्यवस्थापक मंडल ओर मंत्रिमण्डल अपनी विवाद- 
ग्रस्त बातों को न्‍याय-विभाग के सम्मुख रखे बिना दी तय कर 


लेते हैं । 
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साम्राज्य-परिषद्‌-- इस परिपद में साम्राज्य के भिन्न-भिन 
भागों के विवाद-मग्रस्त विपयों का विचार होता है तथा उनके 
उन्नति के उपाय सोचे जाते है, यथा साम्राज्य के विविध भागों क 
पारस्परिक आर्थिक, व्यापारिक या राजनैतिक सम्बन्ध किर 
प्रकार रहे । इसका अधिवेशन दूसरे-ती खरे वष्य, प्राय: लन्दन ई 
होता है, परन्तु साम्राज्य के अन्य स्थानों में भी हो सकता है 
इस परिषद के स्वीकृत प्रस्ताव केवल परामश-रूप में होते हैं 
ओर विरुद्ध मत रखनेवालों पर वाध्य नहीं होते । इंगलैण्ड, ओः 
साम्राज्य के स्वराज्य प्राप्त भागों के प्रधान मंत्री, परतन्त्र उपनिवेशं 
की ओर से ब्रिटिश सरकार का उपनिवेश-मणञी, और भारतवष् 
की ओर से भारत-मंज्ी इस परिषद के सदस्य होते हैं। प्रत्येव 
सदस्य को अपने साथ कुछ सलाहकार ले जाने का अधिकार है 
परन्तु साम्राज्य के प्रत्येक मुख्य भाग की सरकार का केवल एक 
मत ( वोट ) रहता है । इंगलेण्ड का प्रधान मंत्री इस परिषद क 
सभापति द्दोता है। परिपद में स्वराज्य-प्राप्त भागों के मंजी अपने. 
अपने देशवासियों के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ओर इसलिए उनक 
मत प्रकट करते हैं, परन्तु भारत-मंत्री ओर उसके सलाहकार 
भारतवासियों के प्रति उत्तरदायो नहीं हाते । इन्हें भारतवर्ण क 
प्रतिनिधि कहना सवथा अशुद्ध ओर द्वास्यास्पद है ) 

ब्रिटिश साम्राज्य और भारतवपे--वबर्तमांन राजनैतिक 
स्थिति में भारतवर्ष त्रिटिश साम्राज्य का अद्ग है, और कइ बात 
में इसका दजा इस साम्राज्य के स्वराज्य-प्राप्त भागों से बहुत कर 
हैं। सन्‌ १६१६ इ० तक भारतवर्ष के शासन-पुधार सम्बन्धी जं 
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भी आन्दोलन हुए, उनमें यह बात अनिवाये रूप स मानी जाती 
थी कि भारतवष्य॑ ब्रिटिश साम्राज्य का अन्न रहे, परन्तु ब्रिटिश 
सरकार की कई बातें बहुत असन्तोप-पप्रद रहने के कारण, यहाँकी 
महान राष्ट्रीय सस्था कांग्रेस ने सन १९२० इ० में अपने उद्देश्य से यह 
बात निकाल दी | अब, कांग्रेस के वतमान विधान के अनुसार, 
भारतवषी ब्रिटिश साम्राज्य के बाहर भी रह सकता है | भारतवर्ष 
में कुछ आदमी अब भी ऐसे हैं जो इस देश का लक्ष्य साम्राज्य के 
अन्तगत, स्वाधीन उपनिवेशों के समान पद्‌ प्राप्त करना समभते 
हैं, पर उनकी संख्या बहुत कम है, और क्रमशः घटती जा रही 
है। पुनः जो लोग औउनिवेशिक स्वराज्य के पत्त में हैं, वे भी 
विशेषतया इसलिए हैं कि बतमान नीति के अनुसार स्वाधीन 
उपनिवेशों पर, इंगठेंड की ओर से व्यापार, विदेश-नीति, या 
सधि-विग्रहद आदि किसी प्रकार का बन्धन नहीं रद्दता; वे स्वतंत्र 
राष्ट्रों के समान दी है । 
अति (कर 
तीसरा परिच्छेद 


-75*+*--अह बाई १७--क--- 


भारत-मंत्री 


सम्राट्‌ तथा त्रिटिश पार्लिमेंट का भारतवर्ण के शासन से क्या 
सम्बन्ध है, इसका विचार पिछले परिच्छेद में हों चुका है। अब 
भारत-मंत्री के विषय में विचार करना है। सन १९३५ ई*० के 
विधान के अनुसार, इस सम्बन्ध में ( तथा भारत-सरकार और 
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भारतीय वउ्ययस्थापक मंडल के संगठन आदि में) जो परिवतन किये 
जानबाले थे, व संघ की म्थापना न होने के कारण, अमल में नहं 
आये | इसलिए अन्य बातों का विचार करने से पूव यह जान लेना 
चाहिए कि संघ किसे कहते हैं, यह क्‍यों स्थापित किया जाता है । 

संघ शासन--संघ शासन का श्रर्थ कई राज्यों का सम्मिलित 
शासम है । जब कुछु राज्य आश्मरत्षा या श्रार्थिक भ्रथवां राजनति# उन्नति 
के लिए अ्रपनी सना, व्यापार या राष्ट्राज्ति श्रादि विभार्गो का प्रबन्ध 
सामूहिक रूप से करना चाहते हैं, और इस उदृश्य से अपना संगठन 
करते हैं ता यह कहा जाता हैँ कि उन्दोंन अ्रपना संघ ( फेडरेशन ) 
बनाया । संघ शासन में संघान्तरित राज्यों की सरकार अ्रपने-अपने राज्य 
सम्बन्धो शिक्षा, स्वास्थ्य आदि विषर्यों मेस्वाघोन रद्दतीं 6 | वे अपनी 
झ्राय का कुछ भाग और अपन कुछ अधिकार केन्द्रीय सरकार ( संघ- 
सरकार ) का दें देती हैं, जा इन राज्यों को बाहरी आपत्तिस रक्षा करने के 
अतिरिक्त सावे दे शिऋ द्वित सम्पादुन का कार्य करता है। सन्‌ १९३४ के 
विधान में, अन्य बातों के अतिरिक्त भारतवष में खंघ-शासन की याज़ना 
की गयी थी, जिसस ब्रिटिश भारत और देशी राज्यों का एक संघ बनकर 
दानों का एक साथ शासन हा | परन्तु विधान का यद्द भाग अ्रमनत में 
नहीं आया श्रौर श्रवर स्थगत है। हसई सम्बन्ध में विशेष रूप 
से, इस पुस्तक के परिशिष्ट में क्षिखा जायगा । 


भारत-मंत्री और उसका काय ऊपर कहा जा चुका 

है कि सघ को स्थापना न होने के कारण, सन्‌ १९३५ के विवान 

के अनुसार भारत-मंत्री के अधिकार ओर कार्यों के सम्बन्ध में 

जो परिवतन होनेवाले थे, व अमल में नहीं अआये । वतमान 
अवस्था में स्थिति इस प्रकार है । 

भारत-मंत्री को सम्रादू, अपने प्रधान मन्‍्जञी के परामश से, 
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नियत करता है। ब्रिटिश मंजिमण्डल का सदस्य होने के कारण, 
भारत-मन्ञी की नियुक्ति घ बरस्नास्तगी इंगलंड के अन्य मंत्ियों 
के साथ लगी हुई हैँ । वह्‌ पार्लिमेंट के सामने प्रति वर्ष मई 
महान की पहली तारीख के बाद, जिस दिन पालिमंट का 
अधिवेशन आरम्भ हो, उसके २८ दिन के भीतर, भारतवर्ष के 
आय-व्यय का द्िसाब पेश करता है। उसी समय, वह इस बात 
की सविस्तर रिपाट देता है कि गत आलोचनीय बणे की नेतिक, 
सामाजिक तथा राजनेतिक इन्नति किस प्रकार अथवा कितनी हुई 
है। त्रिटिश 'कामन'-सभा की एक कमेटी इस पर विचार करती 
हे ओर भारत-मंत्रा या उसका प्रतिनिधि इस समभाने के लिए 
व्याख्यान देता है। उस समय पाल़िमेंट के सदस्य भारतवर्ण के 
शासन सम्बन्धी विषयों पर आलाचना प्रत्यालाचना कर सकते 
हैं । इसे 'भारतीय बजट की बद्दस' कहते हैं । 

समय-समय पर पाजिमेंट को भारत सम्बन्धी आवश्यक 
सूचना देते रहना भी भारत-मन्ञोी का ही काम है। सम्राट 
उसके द्वारा भारतवप के कुछ क़ानूनों को रद्द कर सकता 
है । भारतवर्ष के जंगी ल्ाट ( कमांडरनचीफ़ ), बंगांल, बम्बइ 
ओर मदरास के गवनर, इनकी कोंसिलों के सदस्य, हाईकोट के 
जज, तथा अन्य उच्च राजकमंचारियों की नियुक्ति के लिए, वह 
सम्राट को सम्मति देता है । बहू भारत-सरकार के सब बड़े-बड़ 
अफसरों को श्राज्ञा दे सकता है, ओर उन्हें प्पने अधिकार का 
अनुचित बताव करने से रोक सकता है । 

भारत-मंत्री भारतीय शासन के लिए पालिमेंट के प्तामन 
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उत्तरदाता है, उसे भारतीय शासन-व्यवम्था के निरीक्षण ओर 
नियंत्रण का अधिकार है। उसके दो सहायक मन्ज्नी होते हैं । एक 
स्थायी, और दूसरा ब्रिटिश पालिमेंट की उस सभा का सदस्य, 
जिसमें भारत-मन्जी न हा। भारत-मन्जी के दफ़र को 'इण्डिया 
आफिस! कदते हैं, यह लन्दन ( इज्णलैण्ड ) में है। जैसा पहले 
कहा जा चुका है, भारत-मन्जी का वेतन तथा 'इंण्डया आफ़िस' 
का ख्च त्रिटिश सरकार देती है । 

इण्डिया कोंसिल--भारत-मन्ञी को शासन सम्बन्धी का्ये 
में सहायता या परामश देनवालों सभा 'इग्डिया कोंसिल! 
कहलाती है। इसका अधिवेशन भारत-मन्त्री की आज्ञा स एक 
मास में एक बार होता है । इसका सभापति भाग्त-मन्त्री अथवा 
उसका सहकारी मन्त्ी, या भार्त-मन्जा द्वारा नामज़द, कोंसिल 
का कोई सदस्य, होता है। इस कोंसिल के सदस्यों को भारत- 
मन्‍्जी नियुक्त करता है। भारत-मन्जञी को कोंसिल में साधारण 
मत ( वोट ) देने के अतिरिक्त एक अधिक मत देने का भी 
अधिकार है। वह विशेष अवसरों पर इस कोंसितल के बहुमत 
बिना भी काम कर सकता है । वह 'इण्डिया कोमल” की कुछ 
कमटियाँ बना सकता है, ओर यह आदेश कर सकता है कि उन 
कमटियों के अधीन क्या-क्या विभाग रहेंगे, ओर कोंसिल्न का 
काये किस पद्धति स किया जायगा । 

भारत-मन्ञी की कोंसिल के सदस्य, ८ से १२ तक होते हैं। 
इनमें स आधे सदस्य वे ही हो सकते हैं, जो भारतवर्ष में भारत- 
सरकार की नोकरी, कम से कम दस वर्ष तक, कर युके हों; और, 
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जिन्हें वह नौकरी छोड़े पाँच वर्ण से अधिक न हुए हों । प्रत्येक 
सदम्य पाँच वर्ण के लिए नियुक्त किया जाता है; विशेष कारण 
होने से उसका समय पाँच वर्ष तक ओर बढ़ाया जा सकता है । 
सदस्य किसी भी देश या धमं का हो, इस बात का कोई बन्धन 
नहीं है, परन्तु सन्‌ १९०७ इ० से पहले कोई भारतवासी इस 
कोंसिल का सदस्य न था; अब इसमें प्रायः तीन हिन्दुस्तानी होते 
हैं। प्रत्यक सदस्य का वापिक वेतन १२०० पोंड है, भारतीय 
सदस्यों को ६०० पोंड वापिक भत्ता और मिलता है। कोंसिल के 
सदस्य वेदेशिक विषयों में, युद्धनीति में, तथा देशी राज्यों के 
मामलों में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं कर सकते: इन्हें कोइ स्वतन्जञ 
अधिकार प्राप्त नहीं है, य भारत-मन्जी की आज्ञानुसार लन्दन 
में भारतवर्ष सम्बन्धी काम करते हैं । इन सदस्यों को पालिमेंट में 
बैठने का अधिकार नहीं है, इन्हें इनके काम से हटाने का 
अधिकार पालिमेंट को ही है | भारत-मन्त्री ओर उसकी कोंसिल 
के नाम से, लन्दन के 'बेक-आफ-इद्शलैण्ड' में भारत का खाता है । 
उसका दिसाब जाँचने के लिए एक लेखा-परीक्षक ( आडीटर ) 
नियत है । 
हाई कमिश्नर--यह अधिकारी पाँच वर्ष के लिए नियुक्त 
होता है, इसका वार्षिक वेतन तीन हज़ार पोंड है, जो भारतीय 
कोष से दिया जाता है। यह कोंसिल-युक्त गवरनंर-जनरल के 
अधीन है, और उसी के द्वारा भारत-मन्त्री की अनुमति से 
नियुक्त किया जाता है । 
इसकी नियुक्ति सन्‌ १९१६ के विधान के अनुसार होने लगी 
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है। पहल इसका काये भारत-मंत्री ही करता था। वक्त कानून के 
अमत में आने से हाइ कमिश्नर के काये निम्नलिखित है :-- 
( ? ) यह इड्लेण्ड में भारत-सरकार के एजन्ट का काम करता 
है। ( २) यह भारतव्े की प्रान्तीय सरकारों की एजंसी का 
काम, गवनर-जनरल की ओआज्ञानुसार, करता है। (३) यह 
भारतीय 'स्टोर' विभाग, विद्यार्थी विभांग, तथा भारतीय व्यापार- 
कमिश्नर के काये का निरीक्षण करता है । भारतब्् में रेल या पुल 
आदि के बनाने के लिए जो सामग्री आवश्यक होती है, वह 
अधिकतर इद्गनलड से ही आती है, ओर उसे ठेका देकर बनवाने 
तथा यहाँ भेजन॑ का काम यही अधिकारी करता है। यह भारत 
सरकार को व्यापार सम्बन्धी नयी-नयो सूचनाएं भेजता है। 
इद्नलेण्ड में लगभग दो हजार भारतीय विद्यार्थी विविध विषयों 
की शिक्षा पाते हैं, उनकी देखरेख करना और उन्हें विश्वविद्यालयों 
में प्रवश हाने आदि की सुविधाएँ दिल्लाने की व्यवस्था करने का 
काये इसके ही सुपुद है। अन्तराष्ट्रीय सभाओं में भारतवर्प की 
ओर स सरकार प्राय: इसी को “प्रतिनिधि! बनाती है । 

लन्दन में ब्रिटिश साम्राज्य के विविध भागों के हाइ कमिश्रर 
रहते हैं, य अपने-अपने राज्यों की स्वतंत्रता के प्रतीक माने जाते 
हैं। भारतवर्ष स्वराज्य-प्राप्त नहीं है, केवल इसका हाइकमिश्नर 
रहन से इस देश का राजनेतिक पद उन्नत नहीं हो जाता। 
ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेशों के हाई कमिश्नर व्यापारिक कार्यों 
के अतिरिक्त राजनेतिक उत्तरद्‌।यित्व भी पूरा करते हैं। भारतीय 
हाई कमिश्नर के सम्बन्ध में यह बात नहीं है। इससे स्पष्ट है कि 
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उसका महत्व बहुत कम है । फिर, यद्यपि वह ब्रिटिश भारत और 
देशी राज्यों के लिए प्रति वर्ष करोड़ों रुपय का सामान खरीदता 
है, वह केवल गवनर-जनरल के अधीन है; इस पर केन्द्रीय 
उयवस्थापक मंडल अथवा भारताय लाकमत का नियंत्रण नहीं 
है । यह सवथा अनुचित है। इसमें अविलम्ब सुधार दोने की 
शआावश्यकता है । 


"--“छय्ख. # झा 


चोथा परिच्छेद 


>--->->-++ 5८ अजख्लसल तह 
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[ सन्‌ १६३५ ई० के विधान का संघ शासन सम्बन्धी भाग अमत् 
में न आने से, भारत-सरकार का वतंसान संगठन बहुत कुछ पहले जस।, 
सन्‌ १९१९ के विधान के अनुसार हां, बना हुआ है। पचचीस वष बीतने 
पर मी इसमें विशेष सुधार नहीं हुआ |] 

होम गवर्मट और भारत-सरकार -- पिछले दो परिच्छेदों 
में यह बताया जा चुका है कि होम गवर्मेट अथांत्‌ सम्राट, 
पालिमेंट और भारत-मंत्री का भारतवपष के शासन से क्‍या 
सम्बन्ध है । ये त्रिटिश सरकार के अंग हैं, और इड्गलेंड मे रहते 
हुए यहाँ के शासन प्रबन्ध का नियंत्रण करते हैं। भारतवप से दूर 
हाने के कारण ये स्वयं यहाँ का शासन नहीं कर सकते; इस काये 
को इनके प्रतिनिधि यहाँ रह कर करते हैं । इस बात को ध्यान में 
रखना आवश्यक है कि भारतवप में शासन करनेवाली संस्थाएँ 
अपने कार्ये-संचालन में स्वतंत्र नहीं है, ये ता पराधीन संस्थाएँ 


३० भारतीय शासन 


हैं । इन्हें केवल उतना ही अधिकार होता है, जितना ब्रिटिश 
सरकार इन्हें प्रदान करे । उस अधिकार में कमी-बेशी करने की 
अथवा भारतीय शासनपद्धति में सुधार या परिवतन करने की, 
सत्ता त्रिटिश सरकार को ही हैँ । प्रायः आदमी केन्द्रीय शासन 
के दोपों का देख कर भारत-सरकार अथवा गवनर-जनरल आदि 
को भला-बुरा क॒द्दा करते हैं, परन्तु वास्तव में सूत्र-संचालन तो 
इन्नलेण्ड स होता है, शासन की बागडार ब्रिटिश अधिकारियों के 
दवाथ में रहती है । अस्त; अब भारत-सरकार के संगठन आदि का 
विचार किया जाता है । 
भारत-सरकार का अर्थ है, कोंसिल-युक्त गवनर-जनरल, 
( 'गवनर-जनरल-इन-कोंसिल” ) | स्मरण रहे कि यहाँ कोसिल 
से मतज्नब गवनर-जनरल की प्रबन्धकारिणी सभा है, व्यवस्थापक 
नहीं । 
गवनेर-ननरल या वायसराय--गवर्नर-जनरल, भारत- 
सरकार का सब से महत्वपूण अग है, और उसे उसके अन्य 
पदाधिकारियों की अपेक्षा विशष अधिकार हैं। बहू ब्रिटिश 
भारत के प्रान्तीय शासन की निगरानी करता है, ओर सब 
गवनरों ( तथा चोफ़-कमिश्नरों ) स ऊपर है, इसलिए वह गवनंर- 
जनरल कहलाता है। वह सम्राट के प्रतिनिधि की हेसियत से 
देशी राज्यों मं जाता है, सभा या दरबार करता है, ओर घोषणा- 
पत्र आदि निक्रालता है, इसीलिए वह वायसराय कहलाता है। 
'वायसराय”ः का अथ बादशाह का प्रतिनिधि है। साधारण 
व्यवहार में “ गबनर-जनरल ” और ' वायसराय ' शब्दों में कोइ 
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भेद नहीं माना जाता। अपने प्रधान मन्त्री की सिफ़ारिश से 
सम्राट्‌ किसी योग्य अनुभवी, एवं साधारणत: * लाॉड ?-उपाधि- 
प्राप्त व्यक्ति को गवनर-जनरल नियत करता है। उसकी अवधि 
निर्धारित नहीं है; प्राय: पाँच साल की होता है ।# उसका वार्पिक 
वतन २,५०,८०० रुपये है, इसक्रे अतिरिक्त उस बहुत-सा भत्ता 
आदि मिलता है, जिससे वह अपने पद्‌ का काये सुत्रिधा और 
सान-मयादा पूवंक कर सके, अर्थात उसकी शान-शौकत भल्री 
भांति बनी रहे । 

जितना वेतन यहाँ गवनर जनरज्न का मिलता है, इतना संयुक्तगाज्य 
अमरीका के राष्ट्रति अथवा हुंगलेंड के प्रधान मन्नी को भो नहीं मित्षता। 
फिर कटद्दाँ भ्रमरीका और इंगलेंड जेसे घनी देश और कहाँ निर्धन भारत ! 
गवनर-जनरल के अलाछन्स या भत्ते की रकमें ता और भी चकित करने- 
वात्नी हैं | ब्यय-प्रबन्ध सम्बन्धी भत्ता, स्टाफ और गृहस्थी का भत्ता, दौरे 
का भत्ता, स्पेशल ट्रेन, बेंढ, शरोररक्तुू ( 'बाडीगाई ” ), प्राइवेट 
सेक्रेटरी और स्टाफ आदि का खच मिलाकर उसको वेतन लगभग अटारह 
ज्ञाख रुपये प्रति वष हो ज्ञाती हे ! 


गवन र-जनरल के अधिकार--अपनी प्रबन्धकारिणी 
सभा की अनुपस्थिति में गवनर-जनरल, किसी प्रान्तीय सरकार 
या किसी पदाधिकारी के नाम, स्वय कोइ आज्ञा निक्राल सकता 
है। भावश्यकता होने पर वहू ब्रिटिश भारत या डसके किसी 
भाग की शान्ति और सुशासन क लिए छ: महीने के वास्ते 
अस्थायी क़ानून ( आडिनेंस ) बना सकता है। यदि वह चाद्दे 
ता किसी आदमी को, जिस किसी अदालत ने फ़ोजदारी के 


लाड जिनलिथगो की अवधि दा बार बढायी गयी। वह अ्रप्रेल १९३६ से 
अक्तूबर १९४३ तक, साढ़े सात साल , गवनर-जनरल रहा 
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मामले में अपराधी ठहराया हो, बिना किसी शत के, या कुछ 
शत लगाकर, क्षमा कर सकता है। उस (१) भारत-सरकार, 
(२ ) भारतीय व्यवस्थापक मंडल, (३) प्रान्तीय सरकारों, 
(9५ ) प्रान्तीय व्यवस्थापक परिपदों, और (५ ) नरेन्द्र मंडल 
के सम्बन्ध में विविध अधिकार है | उनका वर्णन आगे प्रसगानु- 
सार किया जायगा । यद्यपि भारतवष की शासनपद्धति के सम्बन्ध 
में महत्वपूण निणय करने का अन्तिम दायित्व त्रिटिश पालिमेंट 
पर है, गवनर-जनरल मौंके पर रहनेवाला और बस्तुस्थिति का 
प्रत्यत्ष अनुभव रखनवाला अधिकारी होता है। इसलिए ब्रिटिश 
सरकार पर उसकी गाय का बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त, 
वह अपने अधिकारों के अनुसार भी भारतीय लोकमत का कुछ 
सन्तुष्ट कर सकता है & 

गवनर-जनरल ओर भारत-मंत्री का सम्बन्ध-- 
गवनर-जनरल का भारत-मंत्री स किस प्रकार का सम्बन्ध रह, 
गवन र-जनरल पर भारत-मंत्री का नियंत्रण कहाँ तक हो, इसका 
पूण वया स्पष्ट निर्णय नहीं हाता। क़ानून स गवन र-जनरल 
भारत-मंत्री के आदेशों की अवहलना नहीं कर सकता, जिन बातों 
को उस सम्राट की आज्ञा से करना होता हैँ, उनका सूचना भारत- 
मंत्री द्वारा ही मि्ञती हैं अत: उनमे भी गांण रूप स भारत-संत्री 
की ही आज्ञा का पालन करना होता है। इस प्रकार गवन र- 
जनरल भारत-मंत्री के अधीन हैं । तर्थाष कभी-कभा यह 


उदाह्टरणुवत्‌ इस समय वह राजनसंतिक केदियाँ और साजन-बस्म की समस्या 
को बहुत-फुछ इल कर सकता है । 
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अधीनता दोनों के व्यक्तित्व ॒ पर निभेर होती है। यदि गवर्नार- 
जनरल का व्यक्तित्व ऊँचा है, उसका ब्रिटिश मंत्रिमंडल में अच्छा 
प्रभाव हैं तो वह भारत-मन्त्री से बहुत-कुछ अपनी बात सनवा 
सकता है । प्रायः वह और भारत-मन्जञी एक ही दृष्टिकोण वाले 
होते हैं, ओर विरोध का अबसर कम आता है। परन्तु यदि 
आ जाय तो उसका निपटारा दानों के व्यक्तित्व के अनुसार 
होता है । 
गवन र-जनरल की कोंसिल-- गवर्नर-जनरल की 
फोसिल अर्थात्‌ प्रबन्धकारिणी सभा में स्वयं गवनर-जनरल 
के अतिरिक्त कई सदस्य द्वोते है । सदस्यों की संख्या आवश्यक- 
तानुसार घट-बढ़ सकती है। हाँ, कम-स-कस तीन सदस्य 
ऐसे होने चाहिएँ, जिन्होंने भारतवष में दस वर्ष भारत-सरकार 
की नोकरी की हों। कानूनी योग्यता के लिए एक सदस्य 
हाइकोट का ऐसा वकील, अथवा इंगलेड या आयलॉंड का ऐसा 
वैरिस्टर, होना चाहिए जिसने दस वष वकालत ( प्रेकटिस ) की 
हो । इस तरह का कोई नियम नहीं है क्रि इस सभा में 
हिन्दुस्तानियों की अमुक संख्या रहे। इस समय अधिकांश 
सदस्य हिन्दुस्तानी होते है. । सदस्य, सम्राद्‌ की अनुमति से पाँच 
बषं के लिए नियुक्त किये जाते हैं । 
सदस्यों में से प्रत्येक को भारत-सरकार के एक-एक विभाग 
विभाग का काये सुपुद रहता है; इन विभागों का काम तथा कये- 
क्षेत्र आवश्यकतानुसार समय-समय पर बदलता रहता है। हाँ, 


विदेश-विभाग स्वयं गवर्नर-जनरल के अधीन द्वोता है, जो देशी 
५ 
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रियासतों सम्बन्धी विपयों का भी निरी ज्ण तथा नियंत्रण करता 
है। सेना विभाग पर जंगी लाट अथान्‌ 'कमांडरनचीफ' का 
प्रभुत्व रहता है। अगर जंगी लाट गवनर-जनरल की प्रबन्ध- 
कारिणी सभा का सदस्य हो, तो सभा में उसका पद ओर स्थान 
गवनर-जनरल से दूसरे दर्ज पर हाता है । 

( दूसरा ) महायुद्ध आरम्म होने के समय ( सन्‌ १९३६ में ) 
सदस्यों के सुपुद सरकारी विभाग इस प्रकार थे--( १) सेना 
तथा रक्षा विभाग । (२) होम! ( ग्रह ) विभाग; इसके अन्तगत 
सरकारी नोकरियाँ पुलिस, जेल, न्याय, और देश की आन्तरिक 
राजनीति थी । ( ३ ) फाइनेंस या अथे विभाग; यह सरकारी 
आय-ठयय की देखभाज्ञ करता था। (४ ) यातायात विभाग; 
यह रेज्ष, डाक, तार, हवाइ जहाज, बन्द्रगाह आदि का प्रबन्ध 
करता था, ( ५ ) क्रानून विभाग । (६) शिक्षा, स्वास्थ्य और 
भूमि विभाग | ( ७) व्यापार और मजदुर विभाग | 

महायुद्ध के समय प्रथम बार सन १६४१ में उक्त विभागों के 
कार्यक्षेत्र में परिवर्तन करके उनकी संख्या में यह वृद्धि की गयी-- 
(८) 'सक्ाई! या रसद विभाग, (९) 'इनफर्मेशन! अशथात्‌ 
( १० ) सिविल डिफेन्स या नागरिक रक्षा विभाग। (११) 
लेबर! या श्रम विभाग, (१२ ) प्रवासी भारतवासी विभाग। 
महायुद्ध-काल में पुनः सन्‌ १६४२ में परिवतन किया गया। तीन 
विभाग ओर स्थापित करके उन्हें एक-एक सदस्य के जिम्मे किया 
गया--( १३) युद्ध सामग्री ओर यातायात विभाग । (१४ ) ढाक 
ओर हृवाइ जहाज विभाग | ( १५ ) रक्षा विभाग । 
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उपयुक्त विभागों का कार्य संभालनेवाले ११ सदस्यी में तीन सरकारो 
योरपियन, एक गर-सरकारी यारपियन और ग्यारह गर-सरकारी भारतीय 
हैं। इस प्रकार सदस्यो में भारतीयों का भारी बहुमत है। परन्तु ये 
सदस्य देश की वास्तविक मनावृत्ति छा प्रतिनिधित्व नहीं करते भौर न 
कर दी सकते हैं | चाहे सरकार न सिक्‍्व, दल्लित वग, और गेर-सरकारी 
योरपियन सदस्य को नियुक्ति से साम्प्रदायिक भावनो रखनवालों को 
कुछ सनन्‍्ताप देने का प्रयरन किया हो, कोंसिल के सदस्यों का भारतवर्ष 
के प्रमुख राजनेतक दलों से कुछ सम्पर्क नहीं है। सरकारो विश्ा्गों में 
विशेष महत्व रखनेवाले हैं- सेना, अर्थ, झोर गृह विभाग। ये तोर्नों 
विभाग पहले की तरद् अब भी सरकारों योरपियन सदर्स्यों के हाथ में 
है। भारतवासियों के सुपुद जो गोण से विभाग पहले थे, उनके ही कार्यो 
को अधिक विभागों में बाँट कर, भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ान से 
कसतुस्थिति में श्रन्तर नहीं आ्राता। कमिल का सामुद्दिक उत्तरदायित्व 
नहीं है | सरकारी विज्ञप्तियों में कद्ा गया है कि कोंसिल्न के विस्तार का 
उद्देश्य वतमान शासन विधान के भअन्तगंत युद्ध-संचालन में प्रतिनिधित्व- 
पू् भारतीय जनमत का घनिष्टतर सहयोग प्राप्त करना भौर युद्ध कार्य 
के बढ़ते हुए भार का संभाव्नने को व्यवस्था करना है । इनमें से पहली 
बात की तो आशा करना ही भूल है, दूसरी वात भो संदिग्ध ही है । 


सेक्रटरी तथा अन्य पदाधिका री--प्रबन्धकारिणी सभा 
के प्रव्यकक सदस्य को सहायता देने के लिए उपयक्त प्रत्येक 
विभाग में एक संक्रेटरी, एक डिप्टी सक्रटरी, कई एसिस्टेंट 
सेक्रेटटी तथा कुल्ल क्‍लक आदि रहते हैं। ये प्रायः भारतीय 
सिविल सर्विस्त के होते हैं; परन्तु गबनर-जनरल चाद्दे तो कुछ 
सेक्रेटरियों को भारतीय व्यवस्थापक सभा के निवोचित श्थवा 
नामज़द, सरकारी या ग्रर-सरकारी सदस्यों में से नियुक्त कर 
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सकता है । ऐसे सेक्र टरियों को कोंसिल-सेक्रेटरी कहते हैं। 
इनका पद्‌ उस समय तक बना रहता है, जब तक गवनेर- 
जनरल चाहता है, ओर ये उसकी प्रबन्धकारिणी सभा के 
सदस्यों को सहायता देने का ऐसा काम करते हैं, जो इनके स॒पुद 
किया जाय । इनका वेतन भारतीय व्यवस्थापक सभा निश्चय 
करती है। अगर कोइ सेक्रेटरी छ: महीने तक उक्त सभा का 
सदस्य न रहे तो वह अपने पद से प्रथक्‌ हो जाता है। संक्रटरी 
अपने विभाग के दफ्कर को संभालता है, ओर सभा की बैठक में 
उपस्थित रद्दता है। 

सब सेक्र टरियों का एक विशाल कायोौलय (सेक्रेटरियट ) 
भारतबष की राजधानी देहली में है, परन्तु भारत-सरकार का 
सदर-मुकाम (हेडकाटर ) सर्दी में देहती और गर्मियों में 
शिमला रहता है । इसलिए सेक्र टरियों को आवश्यकतानुसार 
देहली या शिमले में रहना होता है । 

भारत-सरकार के अधीन डायरेक्टर-जनरल और इन्सपेक्टर- 
जनरल आदि कुछ ओर भो अधिकारी होते हैं, जिनका काम 
यह है कि भारत-सरकार ओर प्रान्तीय सरकारों के विविध 
विभागों के काये की निगरानी रखें और उन्हें यथोचित परामर्श 
द्‌्‌। 

प्रवन्धकारिणी सभा के अधिवेशन--इस सभा का 

अधिवेशन प्राय: प्रति सप्राह होता है। उसमें उन विषयों पर 
विचार होता है, जिन पर गवनेर-जनरल विचार करवाना चाहे, 
अथवा, जिन्हें वह अस्वीकार करे ओर जिन पर कोई सदस्य 
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सभा का निणय चाहे। अधिवेशन में सभापति स्वयं गवनर- 
जनरल होता है। उसकी अनुपस्थिति में उप-सभापति उसका 
सम्पादन करता है । उप-सभापति के पद के लिए गवनंर-जनरल 
इस सभा के सदस्यों म॑ं से किसी को नियुक्त करता है। सभा के 
अधिवेशन में गवनोर-जनरल ( या ऐसा अन्य व्यक्ति जो सभा- 
पति का काये करे ) ओर सभा का एक सदस्य ( कमांडरन- 
चीफ़ को छोड़कर ), कोंसिल-युक्त गवनौर-जनरल के सब कार्यों 
का सस्पादन कर सकने हैं । 

काम करने का ढं ग-- जब किसी विभाग सम्बन्धी कोई 
विचारणीय प्रश्न उठता है, तो उस विभाग का सेक्रोटरी उसका 
मसविदा तैयार कर$ गवन र-जनरल,या उम्र सदस्य के सामने 
पेश करता है, जिसके अधीन उक्त विभाग हो । साधारणतया 
सदस्य इस पर जो निणय करता है, वही अन्तिम समझा 
जाता है, परन्तु यदि प्रश्न विवाद-ग्रस्त हो या उसमें सरकारी 
नीति की बात आती हो तो सेक्रेटरी से तैयार किया हुश्ा 
मसविदा सभा में पेश होता है, ओर यहाँ स जो हुक्म हो, उसे 
सेक्र टरी प्रकाशित करता है। सभा के साधारण अधिवेशनों में 
मतभेद वाले प्रश्नों के विषय में, बहुमत से काम करना पड़ता 
है। यदि दोनों पक्ष समान हों तो जिस तरफ गवर्नर-जनरल 
( सभापति ) मत प्रकट करे, उसी के पक्ष में फ्रेसला होता है। 
मगर गवनर-जनरल को इस बात का अधिकार रहता है कि 
यदि उसकी समझ में सभा का निणंय देश के लिए हितकर न 
हो तो सभा के बहुमत की भी उपेक्षा कर, वह अपनी सम्मति के 
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अनुसार काये कर सकता है, परन्तु ऐसी प्रत्येक दशा में विरुद्ध 
पक्त के दो सदस्यों की इच्छा होने पर, उसे अपने कार्ये की, 
कारण सहित सूचना देनी होती है, तथा सभा के सदस्यों ने उस 
विपय में जो कारवाइ लिखी हां, उसकी कापी भारत-समंत्री के 
पास भेजनी हांती है । 

गवनर-जनरल आदि का अवकाश तथा अनुपस्थिति- 
भारत-मंत्री गवनर-जनरल को,और कोंसिल-युक्त गवनर-जनरल की 
सिफारिश पर कमांडरनचीफ़ का, उनके कार्यकाल में एक बार चार 
मास तक की छुट्टी, सावजनिक हित के लिए, या स्वास्थ्य अथवा 
व्यक्तिगत कारण से दे सकता है। ओर कोंसिल-युक्त गवन र- 
जनरल, कमां डरनचीफ़ को छोड़ कर, कोंसिल के श्रन्य सदस्यों 
को उनके कार्य-काल में एक बार चार मास तक की लुट्टी स्वास्थ्य 
या व्यक्तिगत कारण से दे सकता है' इस छुट्टी के समय में, 
उक्त पदाधिकारियों को निर्धारित भत्ता मिलता हैँ। गवनर- 
जनरल ओर कमांडरनचीफ़ को तो उक्त भक्त के अतिरिक्त, सफ़र 
खच सम्बन्धी इतना भत्ता और भी मिलता है, जितना भारत- 
मंत्री उचित समझे। गवनेर-जनरल और कमांडरनचीफ़ के 
स्थानापन्न व्यक्ति की व्यवस्था सम्राट की अनुमति से द्वोती है । 

यदि गवनर- जनरल का पद रिक्त होते समय उसका उत्तरा- 
धिकारी भारतवपं में न हं।, तो मदरास, बम्बइ या बंगाल के 
गवरनंरों में से जिसकी नियुक्ति सम्राट द्वारा पहल हुई हो, वह 
गवजेर-जनरल का का काये करता है। जब तक उपयुक्त गवनर 
द्वारा गवनर-जनरल का कार्य-भार ग्रहण न किया जाय, कोंसिल 
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का उप-सभापति, और उसकी अनुपस्थिति में कॉसिल का 
सीनियर (अधिक समय से काम करने वाला ) मम्बर (कमांडरन- 
चीफ़ को छोड़कर ), गवनर-जनरल का काये करता है । 
गर कमांडरनचीफ़ को छोड़कर प्रबन्धकारिणी कॉंसिल्न के 
किसी अन्य मेम्बर का स्थान खाली हो जाय और उसका कोई 
उत्तराधिकारी विद्यमान न हो तो कोंसिल-युक्त गवरनंर-जनरल 
अस्थायी नियुक्ति करके उस रिक्त स्थान की पूर्ति कर सकता है । 
भारत.सरकार का कार्ये--शासन सम्बन्धी विषयों के 
दो भाग हैं--( १) अखिल भारतवर्षीय या केन्द्रीय विषय, 
ओर (२) प्रान्तीय विषय | इसी वर्गीकरण के आधार पर 
भारत-सरकार ( केन्द्रीय सरकार ) और प्रान्वीय सरकारों के 
कार्या तथा उनकी आय के श्रोतो का विभाजन किया गया है। 
केन्द्रीय विषयों का उत्तरदायित्व भारत-सरकार पर है। यदि 
किसी विषय के सम्बन्ध में यह सन्देह हो कि यह प्रान्तीय है, या 
केन्द्रीय, तो इसका निपटारा कोंसिल-युक्त गवनर-जनरल करता 
है, परन्तु इख विपय में अंतिम अधिकार भारत-मंत्री को हैं । 
संक्षेप में भारतवप में मुख्य-मुख्य केन्द्रीय बिपय यह हैं :-- 
(१) देश-रक्षा, भारतीय सना तथा हवाइ जहाज, (२) 
विदेशी, तथा विदेशियों से सम्बन्ध (३) देशी राज्यो' से 
सम्बन्ध, ( ४ ) राजनैतिक ख़च, (५) बड़े बन्दरगाह, (६) 
डाक, वार, टेलीफोन ओर बेतार के तार, (७ ) आयात-नियात- 
कर, नमक आर अखिल भारतवर्षीय आय के अन्य साधन, 
(८ ) सिक्का, नोट आदि, (६ ) भारत वष का सरकारी ऋण, 
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( १० ) पोस्ट आफ़िस सेविंग बेंक, (११) भारतीय हिसाब 
परीक्षक विभाग, ( १२ ) दीवानी ओर फ़ोजदारी क़ानून तथा 
उनके कार्य-विधान, (१३ ) व्यापार, बेड ओर बीमा कम्पनियों 
का नियंत्रण; (१४ ) तिजारती कम्पनियाँ और समितियाँ, 
( १५० ) अफ्रीम आदि पदार्थों की पेदावार, खपत, और नियांत 
का नियंत्रण, ( १६ ) कापी-राइट, ( किताब आदि छापने का 
पृूण अधिकार ), ( १७) ब्रिटिश भारत में आना, अथवा यहाँ 
से विदेश जाना, ( १८ ) केन्द्रीय पुलिस का संगठन, ( १९) 
हथियार ओर युद्ध-सामग्री का नियंत्रण, ( २० ) मनुष्य-गणना, 
ओर आंकड़े या “ स्टेटिसटिक्स ” (२१) अखिल भारतवर्षीय 
नोकरियाँ, ( २२) प्रान्तों की सीमा, ओर (२३) मजदूरों 
सम्बन्धी नियन्त्रण । 

भारतसरकार के अधिकार-- भारत-सरकार को नियमों 
का पालन करते हुए त्रिटिश भारत के शासन ओर सेना प्रबन्ध 
के निरीक्षण, तथा नियंत्रण का अधिकार है। बह त्रिटिश भारत 
की किसी सम्पत्ति को बेच सकती है। वह प्रबन्धकारिणी सभा 
के अधिवेशन का स्थान निश्चय करती है। कुछ विषयों में 
प्रान्तीय सरकारो' को उसकी अ'भज्ञाएँ माननी होती हैं। वह 
प्रान्ताी' की सीमा नियत या परिवतंन कर स्रकती है। प्रान्तीय 
सरकारो' के निवेदन पर यह ब्रिटिश भारत क किसी हिस्से की 
शान्ति और सुशाखन के लिए नियम बना सकती है। वह 
हाइकोर्टा का अधिकार-जक्षेत्र बदल सकती है, ओर दो साल तक 
के लिए जज नियत कर सकती है । वह एशिया के राज्यों से 
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सन्धि या समभोता कर सकती है, विदेशी राज्यो' में वह अपनी 
सत्ता और अधिकारा' का उन्‍योग कर सकत॑। है। उस अपने 
अधोन भू-भाग किसी राज्य को देने और उसके अघीन भू-भाग 
लने का अधिकार है। ( भारतीय व्यवस्थापक सण्डल, प्रान्तीय 
सरकारो,, प्रान्तीय व्यवस्थापक सभाओं ओर देशी राज्यो' के 
सम्बन्ध में उसके जा अधिकार हैं उनका विवेचन अन्यत्र 
प्रसद्भानुसार किया जायगा |) सारांश यह है कि सम्राट की 
प्रतिनिधि होने के कारण उस उसकी ऐसी शक्तियाँ ओर अधिकार 
प्राप्त हैं, जो भारतीय प्रचलित व्यवस्था के विरुद्ध न हो । 

भारत.सरकार के उत्तरदायग्रित्व का प्रश्न-भारत- 
सरकार शअ्रपने कार्या के लिए ब्रिटिश पार्लिमेंट के प्रति उत्तरदायी 
है ( भारतीय जनता के प्रति नहीं )। अगर गवनर-जनरल या 
उसकी प्रबन्धकारिणी सभा के सदस्य इंगछेड की सरकार से 
किसा बात में सहमत न हो तो या ता उन्‍हें अपने मत को 
दबाना पड़ता है, अथवा त्यागपन्ञ देना होता है | यह माना जाता 
है कि भारत-सरहार के भारतवप में किये हुए कार्यों के लिए 
ब्रिटिश पालिमेंट ब्रिटिश जनता के प्रति उत्तरदायी है। इसलिए 
ब्रिटिश पालिमेंट भारत-मन्ञी के द्वारा भारत-सरकार पर नियंत्रण 
रखती है, ओर उसकी ओर से भारत मन्शी समय-समय पर 
भारत-सरकार को आदेश करते रहते हैं, तथा पालिमेंट के सदस्य 
भारत-मन्त्री से किसी विषय में जवाब माँग सकते हैं। यही कारण 
है कि भारत-मन्की ब्रिटिश पालिमेंट से, और भारत-सरकार 
भारत-मन्ञी से कोई बात छिपा नहीं सकती । 
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सन्‌ १६४२३ में जब कि महास्मा गांधी जेल में थे, ब्रिटिश पाब्िमेंट 
को यह नहीं बताया गया #ि मद्दात्मा जो न भारत-सरकार के गृह विभाग 
को जा पत्र भेजा था, उसमें क्या लिखा था । मि० एमरो ( भारत-मंत्री ) 
के कथनानुसार यह निणंय भारत-सरक!र न किया था छि ब्रिटिश पानिसेंट 
भ्रोर ब्रिटिश जनता को म० गांघो के विचारों की सूचना न दी जाय । 
तो क्या यह बात भारत-सरकार पर निभर है कि वष्ट भारत-मंत्री को 


कोई बात बिटिश पाहिमेंट को सूचित करन का श्रक्‍्सर दे या न दें। 


क्या वह भारत-मंत्री क द्वारा पालिमेंट के ग्रति श्रपन सब कार्या के ल्लिए 
उत्तरदायी नहीं है | मालूम होता है, वह उम्र सीमा तक शअनुत्तरदायों हो 
घकती है, जहाँ तक भारत-मन्ना ओर ब्रिटिश पाल्लिंप्रेंट इस बात को 
सहन कर सके ! 


लोकसत्ता क युग में भारत-सरकार का त्रिटिश पालियमेंट के 
प्रति उत्तरदायी हाना कुछ अ्रथे नहीं रखता, उस ता भारतीय 
ठयवस्थापक मण्डल के द्वारा भारतीय जनता के श्रति उत्तरदायी 
होना चाहिए। वतमान दशः में गवनग-जनरत्त और उसकी कोंसिल 
पर भारतीय व्यवस्थापक मण्डल का थोड़ा-बहुत नेतिक प्रभाव 
भले ही पड़े, वैधानिक दृष्टि से उन पर उसका काइ नियंत्रण नहीं 
है | व्यवस्थायक मएडल उनके व्यवहार से चाहे जितना असन्‍्तुष्ट 
हो, गवन र-जनरल तथा उसकी कोंसिल के सदस्य अपने पदो' 
पर बने ही रहेंगे, ओर यहाँ के खजाने से अपना पूरा वेतन तथा 
भत्ता आदि भी लेन के अधिकारी होंग; उसमें कुछ भी कमी नहीं 
हैं। सकती । उन्हें उनके पद से हटाने का अधिकार सम्राट और 
ब्रिटिश पालिमंट को है, इसलिए यह स्वाभाविक ही है कि वे 
भारतीय जनता की उपेक्षा कर ब्रिटिश अधिकारिया' के विश्वास- 
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पात्र बने रहने का प्रयत्न करें । भारतवष के राष्ट्रीय आन्दोलन 
का ३देश्य इस चिन्तनीय स्थिति को बदल देना ओर भारत-सर कार 
को पृणतया भारतीय व्यवम्थापक मण्डल्न के प्रति उत्तरदाया 
बनाना है । 
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पिछुल्न परिच्छेद में भारतव्ष की कन्द्रीय सरकार के विषय में क्लिखा 
गया है, अब यहाँ के केन्द्रीय कानून बनानवालो संस्था ( भारतीय 
ब्यवस्थापक मंडल ) के सम्बन्ध में विचार किया जाता है । स्मरण रहे 
कि सन्‌ १९३५४ के विधान के अनुपार इसके संगठन में जो परिवतंन 
करने का निश्चय डिया गया था, वे यहाँ संघ स्थापित न होने के कारण 
झमत्र में नहीं आये | 
साधारण परिचय--भारतीय व्यवस्थापक मंडल कोंइ 
एक ही सभा नहीं है, इसकी दो सभाएँ हैं, ( १) भारतीय व्यव- 
स्थापक सभा या 'लेजिम्लेटिव एसम्बली? और (२) राजपरिपद या 
'कोन्सिल-आफ़ स्टेट” । दोनीं को मिलाकर भारतीय व्यवस्थापक 
मडल अर्थात्‌ 'इण्डियन लेजिस्लेचर! कहते हैं । सित्राय कुछ खास 
हालतों के कोई क़ानूत पास हुआ नहीं समझा जाता, जब तक 
उस दानों खभाएँ स्वीकार न कर लें। दोनों सभाएं कुछ सदस्यों 
का स्थान खाली रहने पर भी अपना काये कर सकती हैं। किसो 
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सरकारी पदाविकरारों को निव्रोचित नहीं किया जा सकता | 
अगर कोई गर-सरकारी सदस्य सरकारी नोकरी कर ले तो उसकी 
जगह खाली हो जाती है। अगर किसी सभा का कोई निर्वाचित 
सदस्य दुसरी सभा का सदस्य होजाय तो पहली सभा में उसकी 
जगह खाली दो जाती है । अगर किसी व्यक्ति का दोनों सभाओं 
में निर्वाचन होजाय तो वह किसी सभा में सम्मिलित होने से 
पूतरं, लिखकर वह सूचित करेगा कि वह कौनसी एक सभा का 
सदस्य रहना चाहता है; ऐसा होने पर दूसरी सभा में उसकी 
जगह खाली ही जायगी । 

गवनर-जनरल की प्रबन्धकारिणी सभा का हर एक सदस्य 
दोनों सभाओं में से किसी एक सभा का सदस्य नामज़द शिया 
जाता है, उसे दूसरी में बेठने ओर बालने का अधिकार रहता है, 
लेकिन वह दोनों सभांश्रों का सदस्य नहीं हीं] सकता। इन 
सभाओ्रों का संगठन जानने से पूव मुख्य-मुख्य निवाचन-नियम 
जान लेना आवश्यक है । 

निवांचक-संध -- निर्वाचन के सुभीते के लिए प्रत्येक प्रान्त, 
ज्ञिज्ञा या नगर सरकार द्वारा कई भागों या क्षेत्रों में विभक्त 
किया गया है, प्रत्येक क्षेत्र के निवोचक-समूह को निवोाचक-संघ 
कहते हैं । प्रत्येक निबांचक-संघ अपनी ओर से प्राय: एक-एक 
( कहीं-कहीं एक से अधिक ) प्रतिनिधि चुनता है । 

भारतबषं में दो प्रकार के नित्रांचक-सघ हैं, साधारण और 
विशेष । भारतीय ठ्यवस्थापक्र सभा ओर प्र.न्तीय व्यवस्थापक 
सभाओं ( तथा कुछ स्थानों में म्यूनिसपेलटियों और ज़िला- 
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बोर्डों ) के लिए सोधारण निर्बाचक संघ, जाति-गत निर्वांचक- 
सद्ठों में विभाजित किये गये हैं, जैसे मुसलमानों का निर्वाचक- 
सद्, ग्रेर-मुसलमानों का निवाचक सह्छ, इत्यादि ।& जातिगत 
निवाचक-सद्छ, प्रायः नगरों और प्रामों में विभक्त किये गये हें, 
जैसे मुसलमानों का ग्राम-निर्वाचक-सह्, इत्यादि । 
विशेष निव्रोचक सद्डों में ज़मींदार, विश्वतिद्यालय, व्यापारी, 
खान, नील श्रोर खेती, तथा उद्योग ओर वाणिज्य व,ले निर्वाचक 
होते हैं । 
कोन-कोन व्यक्ति निवांचक नहीं हो सकते १--निम्न- 
लिखित व्यक्ति निवोा चक नहीं हो सकते :-- 
१--जो ब्रिटिश प्रजा न हों। [ देशी राज्यों के नरेश ओर प्रज्ञा 
निर्वाचक हो सकते हैं। ] 
२--जो अदालत से पागल ठहराये गये हों । 
३--जो इक्कीस वष से कम आयु के हों । 
४--जिन्हें सरकारी अफ़सर के विरुद्ध किसी अपराध में छः मास 
से अधिक दंड दिया गया हो । 
५--जो निर्वाचन-कमिश्नरों द्वारा निवोचन के समय धमकी 


या रिश्वत आदि दृषित काये करने के अपराधी ठहराये 
गये हों । 





*£ किसी जाति-गत निर्वाचक-संध से वे हो ब्यक्ति निबचक दो सकते हैं, जो 
उस जाति के हों, जिम जाति का निर्वाचक-संघ है। यह प्रथा साम्बदायिक वैमनस्य 
बढ़ानेबाली, तथा राष्ट्र-निर्माण के लिए घातक दे । 
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भारतीय व्यवस्थापक समा-पहले इस सभा के सदस्यों की 
कुल संख्या १४८ थी; बा के भारत से अलग होजाने पर उसके 
५ सदस्य कम हो गये; इस प्रकांर अब १४० हैं। इनमें ३९ 
सामजर हैं |# नामज़द सदस्यों में र० से अधिक सरकारी नहीं 
है। सकत। सदस्यों की कुल संख्या घट-वढ़ सकती है, ओर 
निर्वाचित तथा नामजद सदस्यों का परस्पर में अनुपात भी 
घट-बढ़ सकता है, परन्तु कम स कम ६ सदस्य निवाचित होने 
चाहिएँ, आर नामजद सदस्यों में कम-स-क्रम एक-तिहाई गेर- 
सरकारों हान चाहिए । इनका विशप व्यारा अगले प्रष्ठ में दिया 
जाता है । 

व्यवस्थापक सभा की आयु तीन वर्ष है, परन्तु गवनर- 
जनरत का अधिकार है कि वह इसका समय आवश्यकतानुसार 
घटा-बढ़ा सके । 

जिस तरह ब्रिटिश पाशिमेंट के मम्बरों को एम० पी० कहा 
जाता है, भारतीय व्यवस्थापक सभा के सदस्यों को एस० एल० 
ए० का पद रहता है। यह “मम्बर लेजिस्लेटिव एसम्बली” का 
सक्तेप है। इन्हें राज-परिपद्‌ के सदस्यों की भांति (आनरेबल?) 
की पदवो नहीं दी जाती । 

निवांचक की योग्यता--जिन व्यक्तियों में निर्वाचक होने 
की अयाग्यताएँ न हों, ओर निम्नलिखित (प्रष्ट ४८ में दी 
हुई ) याग्यताएँ हों, व भारतीय व्यवस्थापक सभा के साधारण 
निर्धाचक संघ मे नितरचक हो सकते है -- 


भ्यह नामजदगी बद्ुत विन्तनीय दे,ओर इस सभा के संगठन का स्पष्ट बिकार है 
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भारतीय व्यवस्थापक सभा का संगटन 


नासजद 


निवाचित 
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१--जों निर्वांचक-संघ के क्षेत्र की सीमा के अन्दर रहनेवाले 
हों, ओर 
२(क )-जों निधारित या उससे अधिक मूल्य की ज़मीन के 
माल्रिक हों, या 
( ख )--जिनके श्रधिकार में निधारित या उससे अधिक मूल्य 
की ज़मीन हो, या 
( ग)--जा ऐसे मकान के मालिक हों, या ऐसे मकान में रहते 
हों, जिसका वार्पिक किराया निर्धारित रक्तम या उससे 
अधिक हो, या 
( घ )--जो ऐसे शहरों में, जहाँ म्युनिसपेलटियों द्वारा हैसियत- 
कर लिया जाता हैँ, निर्धोरित आय या उसस अधिक 
पर म्युनिसपैलटी को हैसियत-कर देते हों, या 
( च )--जों भारत-सरकार को आय-कर देते हों । 
निर्वाचक द्वाने के लिए साम्पत्तिक योग्यता भिन्न-भिन्न प्रान्तों 
मे प्रथक-प्रथक्‌ है, और राजपरिपद्‌ के निवाचकों की शअ्रपेक्षा 
कम है, तथापि उसके कारण निर्वाचकों की संख्या असंतोपमभ्रद है । 
जा व्यक्ति भारतीय व्यवस्थापक सभा ( एवं गाजपरिषद ) 
के लिए किसी निवाचक सघ स खड़ा होना चाहता है, उसे 
५००) जमानत के रूप में जमा करने होते हैं। यदि उसके 
निवोौचक-सह्ठ के तमाम मतो में से, उसके पक्त में, आठवें दिस्स 
से कम आवें तो यह ज़मानत ज़प्र हो जाती है। 
सब्स्य ओर सभापति -भारतीय व्यवस्थापक सभा के 
सभापति ओर उपसभापति, सभा के ऐसे सदस्य होते हैं, जिन्हें 
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यह चुनले, ओर गवनर-जनरल पसन्द कर ल। ये उस समय तक 
ही पदाधिकारी रहते हैं, जब तक व इस सभा के सदस्य हाने हैं । 
इनका तथा सदस्यों का वेतन सभा द्वारा म्वीकृत होता है। 
सदस्यों को राजभक्ति की शपथ लना आवश्यक होता है । 

राजपरिपद-राजपरिपद में ५८ सदस्य होते हैं । ३९१ 
निवोचित, और सभापति को मित्ना कर २७ गवनर-जनरन द्वारा 
नामज़द । नामज़द सदस्यों म॑ ६० तक ( अधिक नहीं ) 
ग्रधिकारियों में से हो सकते हैं। भिन्न-भिन्न प्रान्तों के निवोचित 
ओर नामज़द सदस्यों की गंख्या भिन्न-भिन्न है। बरार प्रान्त का 
एक सदस्य होता तो निवाचित है, परन्तु यह प्रान्त विधान के 
अनुसार ब्रिटिश भारत में न गिना जाने के कारण इसका 
निवराचित सदस्य सरकार द्वारा नामझद कर दिया जाता है। 
अत: वास्तव में निवोचित सदस्य ३२ और ( सभापति सहित ; 
नामज़द सदयस्य २६ होते है ।#& इनका विशेष ठ्योरा श्रागे की 
तालिका से स्पष्ट हो जायगा । ( सन्‌ १९३५ के विधान से पूव दों 
निवाचित सदस्य बर्मा के और होते थे । ) 

राजपरिपद का सभापति उसके सदस्यों द्वारा निर्वाचित 
होकर गवनर-जनरल् द्वारा नियुक्त किया जाता है। इस परिपद 
के पद॒म्यों के नामों से पहल सम्मानाथे 'माननीय ( “आनरेबल” ) 
शब्द लगाया जाता है। परिपद्‌ का निर्वाचन प्राय: पाँच वष में 
होता है। गवनर-जनरल इस समय को आवश्यकतानुसार घटा- 
... * भारताय व्यवस्थापक मंडल में 'राजपरिषद! नामक दूमरो सभा के हनने से 
क्या हानि है, वह आगे बताया जायगा; श्सकें इतने सदस्यों के नामजद इोने का 
दोष तो स्पष्ट द्वो है ) 

6) 
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राजपरिपद का संगठन 
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८४ एक निर्वाचन में पताव के प्रपलिम निर्वाचओों को दो, और विहार- 
छउदीणा के गेर मुसत्निस निर्वाचर्सका का दो: और दूसरे निर्वाचन में पंजाब 
के मुसलिम निर्वाचर्ओ का एक. और बिहार-डड़ासा के गेर मुसलिम 
निर्वाचओं को तीन प्रतिनिधि चुनने का अधिकार हाता है | 


पुक निर्वाचन में ग॑र मुसाजिस अर एक लनिर्दाचन में मुसब्रिम 
निवांचकों का बरा-बार' स एक सदस्य चुनने का अधिरार है । 


भारतीय व्यस्थापक मंडल ५१ 


निवाचक की योग्यवा--जिन व्यक्तियों में निर्वाचक 
होने की ( पहल बतलाई हुई ) अयाग्यताएँ न हों, तथा जिनमें 
निम्नलिशित योग्यताएँ हो, वे ही व्यक्ति निर्वाचक-सूची में अपना 
नाम दज करा सकते हें#:- 
१--जो निवाचन-क्षेत्र की सीमा के अन्दर रहने वाले हों 
ओर, 
२ (क ) जिनके अधिकार में निर्धारित मूल्य की जमीन हो, या 
( ख ) जा निर्धारत आय पर आय-कर देते हों, या 
(ग ) जा फिसी व्यवस्थापक सभा या परिषद के सदस्य हों 
या रहे हों, या 
( घ ) जो किसी म्युनिसपैलिटी, या जिला-बोड के निधोरित 
पदाधिकारी हों, या रहे ही या 
(च) जिन्हें किसी विश्वविद्यालय की निधारित योग्यता प्राप्त 
है, या 
( छ ) जो किसी सहकारी बेक के निर्धारित पदाधिकारी हों,य! 
( ज ) जिन्हें सरकार द्वारा शमशुल-न्उलमा या महामहदो- 
पाध्याय की उपाधि मिली हो । 
भिन्न-भिन्न प्रान्तो' में निर्वांचक की योग्यता प्राप्त करने के 
लिए आय-कर या जमीन के लगान की सीमा अलग शअ्रज्ञग है। 
कुछ प्रान्तो' में मुसलमान निवाचको' के लिए आर्थिक योग्यता 
का परिमाण कुछ कम है | तथापि बड़े-बड़े जमींदारा' और पूँजी 


जज 





. »ज़िन व्यक्तियों का नाम सरकार द्वारा तैयार की हुई निर्वांचक-सूनी मे दर्ज 
होता दे उन्हें दी किसी सभा के चुनाव में मत देने का अधिकार द्ोता है, दूसरों को 
नहों दीता । 
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वालो' को ही निवाचन अधिकार दिया गया है; इनकी संख्या 
देश में बहत कम है । 
सदस्य कोन हो सकता हे --राजपरिपद के लिए व 
दी व्यक्ति मेम्बरी के उम्मेरवार हो सकते हैं, या निर्वाचित या 
न्‍ामजद किये जा सकते हैं, जिनका नाम किसी निर्वाचक-संघ की 
सूची में दर्ज द, वशर्ते कि -- 
१--वे एस बकील न हा, जो किसी न्यायालय द्वारा वकालत 
करने के अधिकार स वंचित कर दिय गय हों | 
२-- वे ऐस दिवालिए न हों, जा बरी न किये गये हो, अर्थात 
जिनका पूरा भुगतान न हुआ हो । 
३--उनकी आयु +५ वध स कम न हो 
४-वे ऐसे व्यक्ति न हो, जिनको फोजदारी अदालत द्वारा एक 
वष से अधिक केद्‌ का या देश निकाले का दड दिया जा 
चुका हो । 
५--वे सरकारी नौकर न हो। 
व्यवस्थापक मंदल का कायफ्षेत्र---भारतीय व्यवस्थापक 
मंडल के तीन काये हैं :--(१) शासन काये की जाँच करने के 
लिए आवश्यक प्रश्न पूछना और प्रस्ताव करना, (२) कानून 
बनाना, ओर (३) सरह्रारोी आय-ठ्यय निश्चित करना। 
स्मरण रहे कि यद मंडनत कोइ एसी संस्था नहीं है जा स्वतन्त्रता- 
पृथक काये कर सक | उसके अधिकारों की सीमा बहुत परिमित 
है, यह आगे स्पष्ट हो जायगा । 
काये पद्धति “>व्यवस्थापक मण्डल की दोनों सभाओं 
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के अधिवेशन साधाएणत;: दिन के ग्यारह स पाँच बज तक 
होते हैं । आरम्म के, पहिले घंटों में प्रश्नों के उत्तर दिये जाते हैं । 
सथाओं के अन्य काये के दो भाग होते हैं, सरकारी और गेर- 
सरकारी । गेर-सरकारी काम के लिए गवनौर-जनरल द्वारा कुछ 
दिन निर्वारित कर दिये जाते हैं, इनमें रोर-सरकारी सदस्यों के 
प्रस्तावों पर ही विचार होता है, अन्य दिनों में सरकारों काम 
हाता है | सेक्र टरी विचारणीय विषयों की सूची तैयार करता 
उसी के अनुसार काये होता है, ओर सभापति की आज्ञा बिना, 
किसी नवान विपय पर विचार नहीं किया जाता । 

राजपरिपद में १५, ओर व्यवस्थापक सभा में २१५ सदस्यों 
की उपस्थिति के बिना कार्यारम्भ नहीं हो सकता। सदस्यों के 
के बैठन का क्रम सभापति निश्चय करता है। सभाओं की भाषा 
अंगरेजी रखी गइ है; सभापति अगरेज़ी न जानने वाले सदस्य 
को देशी भाषा में बालने की अनुमति दे सकता है । प्रत्यक सदस्थ 
सभापति को सम्बाधन करके बॉलता है, ओर उसी के द्वारा प्रश्न 
कर सकता है | जहाँ तक कोई सदस्य सभाओ' के नियमों को 
अवहेलना न करे, उस भाषण करने को स्वतंत्रता है, और भाषण 
या मत देने के कारण, किसी सदस्य पर मुकरमा नहीं चलाया 
जा सकता। प्रत्येक विषय का निर्णय सभापति को छोड़ कर, 
सभा के सदस्यों के बहुमत से होता है; दोनो ओर समान 
मत होने से सभापति के मत से निपटारा हा जाता है। सभा में 
शान्ति रखना सभापति का कतठ्य है। और, इस के लिए 
आवश्यकता दाने पर वह क्रिसी सदस्य का एक दिन, या अधिक 
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समय तक के लिए सभा में आना बन्द कर सकता है, अथवा 
अधिवेशन भी स्थगित कर सकता है। 

प्रश्न->व्यस्थापक मण्ठउज की सभाओं का कोई सदस्य 
निधौरित नियमों का पाल्नन करते हुए सावजनिक महत्व का 
प्रश्न पूड् सकता है। प्रश्न उन्हीं विपया' के हो सकते हैं, जिनऊे 
सम्बन्ध में प्रस्ताव उपस्थित किये जा सकते हैं । जब एक प्रश्न का 
उत्तर मिल चुके तो ऐसा पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है, जिससे 
पूव प्रश्न क विपय के सम्बन्ध में अधिक प्रकाश पड़े । सभापति 
को अधिकार है + कुछ दशा श्रो' में बह किसी प्रश्न, उसके अंश 
या प्रक प्रश्न के पूछ जाने की अनुमति न दे। किसी सरकारी 
विभाग के सदस्य से वहीं प्रश्न जऊिय जा सकते है, जिनसे 
सरकारी तोर पर उसका सम्बन्ध हो; ऐसे प्रश्न पूछे जाने की 
सूचना कम-से-कम दस दिन पहले देनी हाती है । ' 

प्रस्ताव- व्यवस्थापक मंठल के प्रस्ताव केबल सिफारिश 
के रूप में होते हैं, वे भारत-सरक्रार पर वाध्य नहीं होते | 
इस संस्था में निम्नलिखित विषयों के प्रस्ताव उपस्थित नहीं हो 
सकते :-- 

ब्रिटिश सरकार, गबनर-जनरल या कोंसिल-युक्त गवनेर- 
जनरल का विदेशी राज्यों या भाग्त के देशी राज्यो' से सम्बन्ध, 
देशी राज्योा' का शासन, किसी देशी नरेश सम्बन्धी कोइ विषय 
ध्योर एस विषय जो सम्राट्‌ के अधिकार गत किसो अदालत में 
पेश हा । 

निम्नलिखित विषयो' के लिए गवनंर-जनरल की पूव 


भारतीय व्यबस्थापक मंडल रे रे 


स्वीकृति बिना, कोई प्रस्ताव उपस्थित नहीं किया जा सकता:-- 
घार्िक विपय या रीतियाँ, जल स्थलया वायुसेना, विदेशी 
राज्या या भारत के देशी राज्या' से सरकार का सम्बन्ध,प्रान्तीय 
विषय का नियन्त्रण, प्रान्तीय व्यवम्थापक सभाओ' का कोई 
कानून रद या सशोधन करना, गवनर-जनगल के बनाय किसी 
एक्ट या आईईडिनंस को रद या संशोघन करना । 

भाग्तीय व्यवस्थापक सभा या राजपरिपद में प्रस्ताव दो 
प्रकार के होते हैं, ( १ ) क्रिसी आवश्यक विपय पर वादानुवाद 
करने के लिए सभा के साधारण काय को स्थगित करने के, ओर 
( २) भारत-सरकार से किसी काय के करने की सिफारिश के । 
पहले प्रकार का प्रस्ताव, सभा के अधिवेशन मे प्रश्नात्तर के बद्‌ 
ही सक्र टरी का सूचना देकर. क्रिया जा सकता है । सभापति इस 
प्रस्ताव को पढ़कर सना देता है । यदि क्रिसी सदस्य को, प्रम्ताव 
करने की अनुमति देने में आपत्ति हो तो सभापति कहता हैं कि 
अनुमति देने के पच्त वाले सदस्य खड़े हा जायेँं। यदि राज- 
परिषद में १०५, या ठ्यवम्थापक सभा में २० सदस्य खड़े हो जायें 
तो समापति यह सूचित कर देता है कि अनुमति है, और ४७ बजे 
या इससे पहल, प्रस्तात्र पर त्रिचार होगा । 

दूसरे प्रकार के प्रस्ताव के लिए, प्राय: १५ दिन और कुछ 
दशाओं में इलनस अधिक समय पहले, सुचना देनी होती है। 
प्रस्ताव उपस्थित किया जा सकता है या नहीं, इसका निणय 
सभ।पति करता हूँ । अधिवेशन से दा दिन पहल एक कागज पर 
१, <, $ आदि संख्याएं लिखकर उस कायालय में रख दिया 


(3०॥. /०५०ा 


५६ भारतीय शासन 


जोता है। जिन सदस्यों के प्रस्ताव उपस्थित किये जा सकने का 
निणंय सभापति द्वारा ही जाता है, ते उन मंख्याओं के सामने 
अपना नाम लिग्व देने हैं। तीसरे दिन कागज के उतने टुकड़े 
तेकर उनपर क्रमश: १, २, ३ आदि संख्याएँ लिखी जाती हें, 
ओर उन्‍हें एक बक्स में डाल दिया जाता है। इन प्रस्तावों! पर 
विचार करने के लिए जो दिन नियत होते है, उन दिनों में जितने 
प्रस्ताव उपस्थित हो सकने की सम्भावना हो, उतने कागजां को, 
एक आदमी बक्स में से बिना विचार, एक-एक करके निकालता 
है। जिस क्रम से कागज निकलते हैं, उसी क्रम से, नाम एक सूची 
में लिग्य दिय जाते है ।& अधिवेशन में, इस सूची के क्रम के 
अनुसार ही प्रस्ताव उपस्थित क्रिये जाते हैं। सभापति 
की आज्ञा बिना किसी अन्य प्रस्ताव पर विचार नहीं 


होता । 

सभापति की अनुमति से प्रस्तावक अपना प्रस्ताव अन्य 
सदस्य स उपस्थित करा सकता है, ओर वह चाहे ता उसे वापिस 
भी ले सकता है। प्रस्तावक के अनुपस्थित हाने पर उसका 
प्रस्ताव रद समझा जाता हैं। प्रस्ताव में संशोवन के लिए कोई 
भी सदस्य 'संशोधक प्रस्ताव कर सकता है, पर इसके 
लिए भी साधररणत: दो दिन पहले सूचना दैनी 
पड़ती है । 

कृनून--भषरतीय व्यवस्थापक मंडल को क़ानून बनाने 
का कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं है, कारण यह संस्था सवंथा 


*नामों का क्रम निश्चय करने के इस ठग को 'बैजट-!पद्धत कहते ई। 
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त्रिटिश पालिमेंट के अधीन है। जब तक पालिमेण्ट के एक्ट से 
स्पष्टठतया ऐसा करने का अधिकार प्राप्त न हो, भारतीय व्यवस्था- 
पक मण्डल एसा क़ानून नहीं बना सकता, जा पालिमेंट के, 
भारतवप की शासनपद्धति सम्बन्धी, किसी एक्ट या अधिकार 
पर, अथवा सम्राट्‌ के आदेश पर प्रभाव डाल या डसे संशाधित 
करे | इस बात को ध्यान में रखते हुए बह निम्नलिखित विषयों 
के सम्बन्ध में क़ानून बना या बदल सकता है--( क ) ब्रिटिश 
भारत के सब आदमियों, अदालतों, स्थानों ओर ऐसे बिपयों 
के लिए जा प्रान्तीय नहीं है । ( ख) भारतवप की रियासतों 
म॑ या विदेशों में रहनवाली भारतीय जनता के लिए, जो 
ब्रिटिश भारत में या बाहर ( किसी अन्य देश में ) हो । चीफ- 
कमिश्नर के प्रान्तों के लिए भी क़ानून इसी संस्था द्वारा बनाये 
जाते हैं। 

कानून किस प्रकार बनते हैं (जब किसी सभा का 
कोइ सदस्य किसी क़ाननी मसविदे ( बिल ) को पेश करना 
चाहता है तो बह नियमानुसार उसकी सूचना दैता है। यदि 
उसके पेश करने के लिए, नियम के अनुसार, पहले ही गवनेर- 
जनरल की अनुमति लेने की अआआवश्यकता हो, तो वह माँगी 
जाती है। अनुमति मिल जाने पर, निश्चित किये हुए दिन 
मसविदा सभा में पेश किया जाता है। उस समय पूरे मसविदे 
के सिद्धान्तों पर विचार होता है। यदि श्ावश्यकता हा तो 
मसबिदा साधारणतया उसी सभा को ( जिसका सदस्य 
मसविदा पेश करता हो), या दोनों सभाश्रों की, सिलक्ड 
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कमेटी & में विचारार्थ भेजा जाता है। यह कमेटी उसके सम्बन्ध में 
संशाधन, परिवतन, या परिवद्धन आदि करके अपनी रिपार्ट देती 
है ।पश्चातू बिल के वाक्यांशों पर एऋ-एक करके विचार किया 
जाता है और वे आवश्यक सुधार सहित पास किये जाते हैं । 
फिर सम्पूण मसतविदा, स्त्रीकृत संशाधनों सहित, पास करने का 
प्रस्ताव उपस्थित किया जाता है। यह प्रस्ताव पास हो जाने पर, 
मलविदा दूसरी सभा में भेजा जाता हैँ । वहाँ पर फिर 
इसी क्रम के अनुसार विचार होता है। यदि मसविदा यहाँ 
बिना संशोधन के पाप हा जाय तो उसे गवनर-जनरल की 
स्वी कृति के लिए भेज दिया जाता है, और स्त्रीकृति मिल जाने 
पर बह क़ानून बन जाता है। अगर मसविदा दूसरी सभा में 
संशोघनों सहित पास हो तों उस इस निवेदन सहित लोटाया 
जाता हैं कि पहली सभा उन संशोवनों पर सहमत हो जाय । 
संशाचनों पर फिर वहीं कारवाइ--सूचना देने, विचार करने, 
स्व कृति का समाचार भेजने आदि कीं-की ज्ञाती है। अगर 
अन्त में मसविदा इस सूचना से ल्ौटाया जाय कि दूसगी सभा 
के इसमें परहकार का क़ानून-सदस्प, मसविद से सम्बन्ध रखनवाले 
विभाग छा सदस्य मपविद का पेश करनवांहा, तथा तोन या अधिऋ 
अन्य सदस्य होते हैं । 

हिन्दू थ्रोर मुसलमानों के धार्मिक विचारों से सम्बन्ध रखनवाल 
कानूनों के मसजविदा पर विचार करने के लिए पृथक प्रथक स्थायो 
समितियां हैं । इन समितियों में, श्रघिक्रंश में उस जःति के ही खुधारक 
सथा कट्टर सदस्य होते हैं। उनके अतिरिक्त इनमें उस-उस जांति सम्बन्धो 
क्रानून के विशेषज्ञ भों सम्मिद्षित छिये जाते हैं । 
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ऐसे संशाधनों पर अनुरोध करती है, जिन्हें पहली सभा मानने 
को तयार नहीं हैं, तो वह सभा चाहे तो ( ? ) मसविदे को रोक 
दे, या ( २) अपने सहमत न होने को रिपोट गवर्नग-जनरल के 
पास छ॒ु: मास तक भेज दे | दूसरी परिस्थिति में, मसविदा और 
संशाधन दानों सभाओं के एसे संयुक्त अधिवेशन में पेश होत हैं 
जो गवनर-जनरल अपनी इच्छानुसार करे । इसका अध्यक्ष राज- 
परिषद्‌ का सभापति होता हैं । मसबिदे ओर विचारणीय 
संशोधनों पर विचार या वादानुबाद होता है; जिन सशोधनों के 
पक्त में बहुमत होता हैं, वे स्वीकृत समझे जाते हैँ । इस प्रकार 
स्वीकृत संशाधनों सहित यह मसबिदा दानो सभाओं से पास 
हुआ समझा जाता है । 

गाजपरिपद से हानि--रॉजपरिपद्‌ ने समय-समय 
पर भारतीय व्यवस्थापक सभा द्वारा स्वीकृत क़ानूनी मसबिदे 
अस्वीकार किये, तथा, एस प्रस्ताव पास किये, जिनस 
भारतीय व्यवस्थापक्र सभा का घोर विराध था । भारतीय 
व्यवस्थापक सभा राजपरिपद की अपेक्षा, कहीं अधिक निर्वा- 
चकों की प्रतिनिधि-सभा हैं। इसलिए राजपरिपद का वक्त 
कार्य सबसाधारण के हितां का घातक हैं। राजपरिपद में 
कितने ही सदस्य ता नामज़द ही है। निवराचित सदस्यों में भी 
अधिकांश एस व्यक्ति होते हैं, जा लोकमत की परवाह नहीं 
करते; ऐसा होना स्वाभाविक ही है, कारण कि उनके चुननेवाले 
प्राय: रईस, जरमींदार, धनी, जागीरदार आदि हैं, और, वे प्रायः 
ऐसे हो आदमी को चुनते हैं, जो सरकार की ओर भ्ुकनवाले 
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हों। अधिकारी इस परिषद की आड़ में अपनी मनमानी 
कारवाइ कर सकते हैं। इस प्रकार इससे होनेवाली हानि 
स्पष्ट है । 
गवनर-जनरल के व्यवस्था सम्बन्धी अधिकार-- 
गवनर-जनरल को यह अधिकार है कि वद् राजपरिपद के 
सदम्यों भें से किसी को सभापति नियुक्त कर दे, अथवों ख़ास 
हालतों में, किसी दूसरे सज्जन को सभापति का कार्य करने के 
लिए नियव करें । वह राजपरिपद तथा भारतीय व्यवस्थापक 
सभा के सम्मुख भाषण कर सकता है, ओर इस काम के लिए 
उक्त सभाओं का अधिवेशन करा सकता है। कइ बविप्यों के 
मसविदे उसकी अनुमति बिना. किसी सभा में पेश नहीं हैं 
सकते । जिन प्रस्तावों के उपम्थित किये जाने के लिए, उसकी 
अनुमति की आवश्यकता नहीं है, उनमें स भी किसी प्रम्ताव या 
उसके किसी अश का उपस्थित किया जाना, वह सावजनिक 
हित के आधार पर अस्वाकार कर सकता है। दोनों सभाआ में 
पास होने पर भी मसबविदा उसकी स्वीकृति बिना क़ानून नहीं 
बनता। उस यह अधिकार है कि वह दोनों सभाओं में पास 
हुए मसविदे को स्वीकार करे, अस्वीकार करे, या सम्राद की 
स्वीकृति के लिए रख छोड़े | अन्तिम दशा में, मसविदे पर सम्राट 
की स्वीकृति मिलने से ही, वह क्रानुन बन सकता है । 
जब कोई सभा किसी क़ानन के मसविदे के उपस्थित किये 
जाने की अन्मति न दे, या उस गवनर-जनरल को इच्छानुसार 
पास न करे ता यदि गबनर-जनरल चाहे ता उस यह तमदीक़ 
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करने का अधिकार है कि देश की शान्ति, सुरक्षा या हित की 
टरप्टि स इस मसविदे का पास होना आवश्यक है। उसके ऐसा 
तसदीक़ कर देन पर, वह मसविदा क़ानून बन जाता है, चाहे 
कोइ सभा उस स्वीकार न करें। ऐसा हर एक क़ानन गवर्नर- 
जनरल का बनाया हुआ सूचित किया जाता है, ओर पालिमेंट 
की दानों सभाओं के सामने पेश होता है। ओर, जब तक सम्राद 
को स्वीकृति न मिल, वह ठयवहार मं नहीं लाया जात।। जब 
गवर्नार-जनरल यह समझे कि उक्त क़ानून को व्यवहार में लाने 
की अत्यन्त आवश्यकता है तो उसके ऐसा आदेश करने पर, वह 
अमल में आज्ञाता है; केबल यह शत है कि सम्राट ऐसे क़ानून 
को नामंजूर कर सकता है। गवनौर-जनरल को यह भी श्रधि- 
कार है कि सूचना देकर और यह तसदीक़ करके कि यह मसविदा 
देश की रक्ता, शान्ति या हित के विरुद्ध है, किसी ऐसे मसविदे 
के सम्बन्ध में होनेवाली कारवबाई को रोक दे, जो किसी सभा में 
पश हो चुका हो, या होनेताला हो । 

भारतीय आयव्यय का विचार--भारत-सरकार के 
अनुमानित आय व्यय का विवरण ( “बजट” ) प्रति वर्ष भारतीय 
व्यवम्थापक मंडल के सामने रखा ज'ता है। गवनेर-जनरल की 
सिफ़ारिश बिना, झिसी काम में रुपया लगाने का प्रस्ताव नहीं 
किया जा सकता। विशेषतया निम्नलिखित ठयय की मदों के 
लिए कोसिक्न-युक्त गवन/ जनरल के प्रस्ताव ठयवस्थापक सभा 
के मत ( बोट ) के लिए नहीं रखे जाते, न कोई सभा उन पर 
बादानुवाद कर सकती है, जब तक गवन्ेर-जनरल इसके लिए 
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आज्ञा न दे दे :-- 

( १) ऋण का सूद । (२) ऐसा ख्च जिसकी रकम 
क़ानून से निधारित हो । ( ३ ) उन लोगों की वतन और भत्ते या 
पेन्शन, जा सम्राट द्वारा, या सम्राद्‌ की स्वीकृति से, नियुक्त किये 
गये हों | चोफ-कामश्नरा' या जुडिशल कमिश्नरो' के वेतन ( 9७ ) 
वह रक्प्न जा सम्राट को देशी राज्यों सम्बन्धी खच के 
उपलक्ष्य में दी जानवाली हो । ( ५ ) किसी प्राज्ञत के 'प्रथक्‌ किये 
हुए! ( एक्सक्लूडेड ) क्षेत्रा का शासन सम्बन्धी ख़च | (६ ) 
ऐसी रक़म जो गवर्नर-जनरल उन कार्यों में ख़्च करे, जिन्हें उस 
को अपने विवक स करना आवश्यक हां। । ( ७ ) वह खच जिस 
कोंसिल-युक्त गवर्नर-जनरल ने ( क ) धामिक, (ख ) राजनैतिक, 
या ( ग ) रक्षा अथात्‌ सना सम्बन्धी ठहराया हो । 

इन मदा' का छोड़कर व्यय के अन्य विपयो के खच के 
लिए कॉसिल-युक्त गवनर-जनरल के अन्‍य प्रस्ताव भारतीय 
व्यवस्थापक सभा के मत के वास्त, माँग के स्वरूप मे रख जाते है । 
इस सभा को अधिकार है कि बह किसी माँग को स्वीकार कर, या, 
गे कर,अथवा घटाकर स्वीकार करे । परन्तु कोंसिल-युक्क गवर्नर- 
अनरल सभा के ऐसे निश्चय को रद््‌ कर सकता है। विशप दशाओं 
में, गवर्नर-जनरल ऐसे ख़च के लिए स्वीकृति दे सकता है, जा 
नसकी सम्मति में देश की रक्षा या शान्ति के लिए आवश्यक हा।। 

भारतीय व्यवस्थापक पंडल के अधिकार्रा की 
न्युनत-- पहले कहा जः चुका है कि भारतबष की शासनपद्धति 
निश्चित करने या उसमें कुछ मदत्वपृण परिवर्तन या सुधार करने 
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का अधिकार ब्रिटिश पालिमेंट को है। इससे म्पष्ट है कि भारती य 
व्यवस्थायक मंडल कोई ऐसी संस्था नहीं है, जा स्वतंत्रतापृवक 
क़ानून बना सके | उसके अधिकारों की सीमा बहुत परिमित है । 
वह केवल उतना ही काय कर सकतो है, जितना पालिमंट डसके 
लिए निधौरित करे । उउके प्रस्ताव करने या क़ानून बनाने के 
सम्बन्ध में क्‍या क्‍या प्रतिबंध है यह ऊपर बताया जा चुका है । 
भारत-सरकार उसके स्वीकृत प्रस्तावों के अनुसार काये करने के 
लिए बाध्य नहीं है। भारतीय व्यवस्थापक मंडल द्वारा स्वीकृत 
प्रस्तावों को क़ानून का स्वरूप तभी मिलता है, जब गवनर-जनरल 
उसे म्वीकार कर ले। गवरनर-जनरल अथवा सम्राट उसके द्वारा 
पास किये हुए किसी भी क़ानून के मसविदे को रद कर सकता 
है। व्यवम्थापक मंडत्ञ को भारतवप के आय-व्यय पर भो बहुत 
कम अधिकार हैं ' इस विपय में भा गबनर-जनरल की इच्छा 
सर्वापरि है। इस प्रकार भारताय जनता के प्रतिनिधियों की 
परवशता का बात पग-पग पर स मन आता हैं। आवश्यकता है 
कि भारतीय व्यवस्थापक मंडल को क़ानून बनाने आदिकी समस्त 
तथा अन्तिम सत्ता प्राप्त हा, इसमें त्रिटिश पानिमेंट आईद का 
नियंत्रण या हम्तक्तेप न हों, आर भारत-सरकार इसके बनाये 
क़ानूनां के श्रत्ुसार काय करने को बाध्य हा । 


लठा परिच्छेद 
संघ-न्यायालय 


जा] 
[ सन्‌ १६२५४ के विधान के अनुसार, यहाँ झभोी संघ को स्थापना 
नहीं हुईं है । तथापि संघ न्यायात्लय, रिजव बेड और संघीय रेलवे 
विभाग स्थापित होकर कुछ कार्य करने लग गये हैं। इनमें से संघ- 
न्थायाल्नय के सम्बन्ध में यहाँ लिखा जाता है, भनन्‍्य दो संस्थाओं के 
विषय में अगल्ले परिच्छेद में कहा जञायगा | ] 
संघ का अथे तीसर परिच्छेद मं बताया जा चुका है। संघ- 
शासन के अ्रमल्न म॑ं आने के लिए संघ-न्यायालय का होना 
अत्यन्त आवश्यक है। जब कभी केन्द्रीय सरकार का किसी 
प्रान्तीय सरकार से, अथवा दो प्रान्तों का परस्पर मं, किसी विपय 
में मतभद ही, या शासनविधान की किसी धारा का अलग- 
अलग अथ लगाया जाता हो, तो उसका निर्णय संघ-न्यायालय 
द्वारा होता हैं । 
भारतीय संघ-न्याय(लय का संगठन--भारतवष में 
संघ-त््यायालय की स्थापना सन्‌ १६३७ में हुई । यह देहला में 
है । इसके प्रधान जज्ञ को 'भारतवप का चीफ-जस्टिस' कहते हैं । 
डसके अतिरिक्त इसमें जजों को संख्या आवश्यकतानुसार छः: 
तक ह। सकती है । #& जजों की नियुक्ति सम्राट्‌ द्वारा की जाती 
है। प्रत्येक जज पेंसठ बपष की आयु तक अपने पद पर रहता है । 
हाँ, वह गवनर-जनरल का त्यागपत्र देकर अपना पद छाटड़ 


----->त>>++त++ कै सन +>+ 








# असी प्रधान जज के अतिरिक्त केवल दो द्दी जज रहते हें । 
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सकता है, ओर दुराचार या मानसिक अथवा शारीरिक निबलता 
के आधार पर सम्राट उसे अपने पद्‌ स हटा सकता है, जब कि 
प्रिवी कोंसिल की जुडीशल कमेटी की भी ऐसी सम्मति हो ! 
जज अथवा चीफ़ जस्टिस के पद पर नियुक्त होने क लिए किसी 
व्यक्ति में निधोरित योग्यता होना आवश्यक है। जजों का वेतन, 
भत्ता ओर माग-व्यय, छुट्री के समय का वेतन ओर पेन्शन श्रादि 
सपरिषद्‌ सम्राट समय-समय पर निर्धारित करता है; किसी जज 
की नियुक्ति हो जाने पर उसके वतन या छुट्टी अथवा पेन्शन 
आदि के अधिकार म॑ कमी नहीं की जाती । 

इसका अधिकार-श्षेत्र--संघ-न्यायाक्षय के दो भाग हैं, 
आरिजिनल और अपील भाग । आरिजिनल' भाग में नये 
मुकदमों का विचार होता है । केन्द्रीय सरकार, प्रांतों श्लोर देशी 
राज्यों का परस्पर में क़ानूनी अधिकार सम्बन्धी सतभेद हाने 
पर उसका फ़ेसला केवल सद्ब-न्यायाज्ञय में होता है; ओर यह 
न्यायालय उसका विचार अपने “आरिजिनल” भाग में करता है। 
देशी राज्य से सम्बन्ध रखनेवाल विशेषतया उसी मतभेद का 
विचार होता है, जिसका सम्बन्ध ( क ) भारतीय शासन-विधान 
की व्याख्या से, या इस विघान के अन्तर्गत दी हुई सम्राद की 
किसी आज्ञा से हो, या ( म्व ) इस बात स हो कि कंन्द्रीय 
व्यवस्थापक मंडल का कोइ क़ानून किघी देशी राज्य में कहाँ तश् 
लागू हो सकता है । इस प्रकार नये मुकदमों का विचार उसी 
दशा में होता है, जब वे व्यक्तियों के न होऋर सरकारों 
के दवा । 

९ 
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संघ न्यायालय में त्रिटिश भारत के हाइकोर्टों के ऐसे फ़ेसले 
या अंतिम आज्ञा की अपील हो सकती है, जिस के बिपय में 
हाइकोट यह तसदीक कर दे कि उसमें शासन-विधान कीव्याख्या 
से, यां विधान के अ्रन्तगंत सपरिषद सम्राट की किसी आज्ञा से, 
सम्बन्धित कोई महत्वपृण क्लानूनी प्रश्न आता है । केन्द्रीय 
ठयवस्थापक सं इल क़ानून बनाकर संघ-न्यायालय को निर्धारित 
प्रकार के, साधारणतया पन्द्रह हज़ार रुपये या अधिक के, 
दोवानी दावो' की अ्रपीक्ञ सुनने का अधिकार दे सकता है। वह 
इस बात की भी व्यवस्था कर सकता है कि ब्रिटिश भारत के 
हाइकोटों के सब या कुछ दीवानी मामलो' की अपील सीधे प्रिवी 
कोंसिल में न हो । 


यदि गवनर-जनरल किसी साव॑जनिक महत्व के क़ानून 
के प्रश्न पर सक्न-न्यायालय की सम्मति लना चाहे तो यह 
स्यायालय उसके सम्बन्ध में आवश्यक बातें जान लने पर 
अपनी रिपोर्ट देता है।* यह न्यायालय गवनर-जनरल की 
स्वीकृति स समय-समय पर अपनी काय-पद्धति के नियम बना 
सकता है, जिनमें यह बात॑ भी सम्मिन्षित हैं ;--- इस न्यायालय 
में केस बकील आदि पेरवी कर सकते हैं, कितने समय में यहाँ 
अपील दाखिल की जानी चाहिए, मुकदमे की कारवाइ में क्‍्या- 
क्या ख़च हा, क्‍या फीस लग, किस प्रकार व्यथ अपीलों का 
तुस्न्त निपटारा कर दिया जाय, ओर किसी विपय के विचाराथे 


# गवबनरों या प्रान्तीय सरकार्रा को सघ-न्यायालय की सलाह की आवश्यकता 
दो ता वे गवनर-जतरल का भ्राश्ञा द्वारा दी, उसे आप्त कर सकती ह। 
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कम-स-कम कितने जज बैठ, जो तीन से कम न हों । इस न्याया- 
लय का सब काम अगरज़ी में होता हैं। न्यायालय का सब ख़च 
कन्ट्रोय आय मं से होता है, ओर इसकी फ्रीस आदि की आमदनी 
केन्द्रीय आय में सम्मिलित कर दी जाती है । 

संघ-न्यायाज्ञय के फ़रेसले की अपील प्रिवी कोंसिल ४8 (गुप्त 
सभा ) में हं। सकती है । जिन मामलों का संघ-न्यायालय अपने 
आरिजिनल भाग में फ़ेसला कर सकता हैँ, उनकी अपील 
संघ-न्यायालय की अनुमति के बिना ही हो सकती है । अन्य 
विपयों के फ्रेसलों की अपील होने के लिए संघ-न्यायालय को 
या सपरिपद्‌ सम्राट्‌ की अनुमति मिलना आवश्यक है। सद्ठ- 
न्यायालय द्वारा ( तथा प्रिवी कोसिल के फेसलों स ) सूचित 
किया हुआ क़ानून प्रसड्रानुसार त्रिटिश भारत के सब न्यायालयों 
में मान्य हाता है । 

यह स्पष्ट है कि सद्न-न्यायाल्य के अधिकारों में दा बातें 
विचारणीय हैं -प्रथम यह्द कि यह न्यायालय केबल विधान 
सम्बन्धी विचार नहीं करता, इसम दीवानी मामलों का भी 
फ्रेसला होता है | दूसरी बात यह है कि यह सर्वाच्न स्वतंत्र न्याया- 
लय नहीं है। इसके फसलों की अपील इंगलेंड की प्रिवी कोंसिलरें 
में हो घकती है। अन्य देशो में सद्ठ शासन-विधानों के अनुसार 
बने हुए न्यायालय सर्वोच्च माने जाते हैं, उनके फ्रेसलों की किसी 


# इसका उल्लेख दूमरें परिच्छेद मे किया जा चुका है। इसमें, कुछ दशाओं में 
मारतवष५ के हाउकोर्टों तथा संघ-न्यायालय के फैसलों की अपील छा सकती है। 
इसमें फौजदारी के मुकदमें कम जाते हैं, दीवानी मुकदर्मों को अश्रपीज भी तभी हती 
है, गब वे निर्धारित रकम से ऊपर के हाँ । दस इलज्ञार रुपये से कम के मुकदमों को 
तो उसमें भपील द्वो दी नद्दीं सकती । 


६८ भारतीय शासन 


भी स्वदेशी या घिदेशी अदालत में अपील नहीं हो सकती | 
परन्तु भारतवपं में सद्ग-न्यायालय को यह गौरव प्राप्त नहीं है। यह 
तो ब्रिटिश पालिमेंट द्वारा बनायी हुई, शोर उसके ही द्वारा 
अधिकार-प्राप्त सखथा है, जो उसकी संरक्षकता में काये करती है। 
इस प्रकार भारतबप को यह न्यायालय अन्तिम या सर्वाच् 
म्यायालग नहीं है, जेसा कि इसे होना चाहिए । 

विधान सम्बन्धी एक महत्वपूण निणेय--सब्ड-न्याया- 
लय का विधान सम्बन्धी काये एक उदाहरण से स्पष्ट हो जायगा । 
सन्‌ १९३५ के विधान से प्रान्तीय सरकार्रो के अधिकार तो बढ़ 
गये परन्तु उनकी थार्थिक स्थिति जैसी चाहिए, न हुइ। कर- 
निर्धारण के प्रमुख विषय केन्द्रीय सरकार के हाथ में है । प्रान्तों 
की आ्राय इतनी कम है कि उसे वढ़ाय॑ बिना जनता की दशा 
सुधारनां सम्भव नहीं। कांग्रेसी सरकारों को अपनी आय की 
कमी और भी अधिक प्रतीत हुई; कारण, उन्होंने म० गांधी की 
प्रेरणा से शराब आदि मादक द्रव्यों का अनेतिक व्यापार क्रमशः 
बन्द कर देन का निश्चय किया था। इस प्रकार इस बात की 
अत्यन्त आवश्यकता अनुभव ह॒इ कि प्रान्तों की आय बढ़ाने के 
प्रयत्न किये जायें; कर लगाने के नये क्षेत्र निकाले जाय । इस दृष्टि 
से मध्यप्रान्त क्री सरकार ने पट्राज्ष पर कर लगाने के लिए 
ठयवस्थातक सभा में क़ानून का मसबिदा उउ्स्थित किया। 
विरोधी दल के सदस्यों का मत था कि यह कर कन्द्रीय विषयों 
में आता है, प्रान्तीय सरकार को यह कर लगाने का अधिकार 
नहीं है | अस्तु, प्रान्तीय व्यवज्थापक सभा में मत्रिमइल का यह 
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कर लगाने का प्रस्ताव पास हो गया। पर कंन्द्रीय सरकार इस 
विषय में सहमत न थी, उसने इस विषय का निणय कराने के 
लिए संघ-न्‍्यायालय में मामला चत्नाया | अन्य प्रान्तों ने भी इस 
मामले में बहुत दिलचस्पी ली; कारण, यह केन्द्रीय सरकार ओर 
प्रान्तीय सरकारों के कर लगाने के क्षेत्र का निणय करनेवाला 
महत्वपूर्ण मामला था। दिसम्बर १६३८ में सट्ठ-न्यायालय ने 
मध्यप्रान्त की सग्कार के पक्ष में फेसला दिया। इस निर्णय का 
देश में खूब स्वागत हुआ, इससे प्रान्ती' को एस पदार्थों पर कर 
लगाये जाने में क़ाननी सन्देदह न रहा ओर प्रान्तीय सरकारों के 
लिए,अपनी आमदनी बढ़ाने का ( और उसके द्वारा लोकहित के 
काये करने का ) एक नया मार्ग खुल गया । इससे स्पष्ट है कि सद्ठ- 
न्यायालय का निणय केसा महत्वपूर्ण होता है । 

संघ-न्यायालय का प्रशंभनीय का्य-- संघ-न्यायालय 
की वतमान स्थिति के कारण यह आशका की गयी थी कि यह 
म्यायालय गवनाग्-जनरल के आडिनेंस या कानून का विराध 
करने, भारत-सरकार की इच्छा के विरुद्ध निणय देने ओर 
भारतीय नागरिकों के मुल अधिकारों की रक्षा करने में समथ न 
होगा | परन्तु अपने थोंडे से जीवन में ही संघ-न्यायात्रय ने 
अपनी निर्भकता, साहस ओर स्व्तंत्रता का परिचय देकर 
उपयुक्त आशंका को दुर कर दिया है | उसने निम्नलिखित काये से 
जनता की श्रद्धा ओर विश्वास उपाजन कर जिया है। दसरा 
योरपीय महायुद्ध जारो होने पर पिछले दिनों यहाँ भारत-र त्षा- 
कानून इस उद्देश्य स बनाया गया था कि अगर भारत पर 
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आक्रमण हो, ओर उस आक्रमण से ऐसी स्थिति पैदा होजाय जो 
शान्ति-काल के कानून से न संभाली जाय तो इस कानून का 
उपयोग किया जाय | इस कानून की घारा २६ के अनुसार म० 
गांधी तथा अन्य सहस्रों भारतीय बिना मुकदमा चलाये 
अनिश्चित काल के लिए नजरबन्द किये गये। परन्तु सघ- 
न्यायालय ने इस नाजायज ( अवैध ) ठहरा दिया। 
उसने निर्णय दिया कि इस कानुन को यह धागा ऐस अवाधित 
अधिकारों को उपयोग में लाने का अधिकार नहीं देती; जेसा कि 
प्रबन्धकारिणी ने किया है, श्रोर इस धारा का अथे यह कभी 
नहीं हो सकता कि किसी नागरिक को उचित बारंट के बिना 
गिरफ़ार किया जाय | 

डे र ् है ञ जि छ# फ्शा कफ 

संघ-न्यायात्रय के इस निणंय से राजनतिकझ् हफ्को में चहुँ आर 
आशा की किण दिखायो दन लगी । परन्तु भारत-सरकार पर इस का 
क्या प्रभाव पड़ा ! क्‍या उसने अपनी गल्नतो स्वीकार को, भारत-रक्षा- 
कानुन को अवैध घारा के अलुसार गिरफ्तार किये हुए द्यक्तियाँ को 
रिद्टा कर दिया ? नहीं। उसने यद्द न करके तथा एक गया श्राइनम्स 
जारी करके कानून में परिवतंन कर दिया। इसके फन्नसर्वरूप 
काॉनूनन किसो ब्यक्ति की गिरफ्तारो या नजरबन्दी को जा सकती 
है, जिसे भ्रषिकारी युक्तियुक्त कारणों से उचित समम्तते हों । श्राडिनन्स 
में यड् भी कट्टा गया कि भारत-रक्षा-्कानून को धारा २६ के श्रनुसार 
झब तक कोगयी कार्यवाही गर-कझानूनी नहों समझो जायगी। भारत- 
सरकार के इस कार्य ने भारतवर्ष को सबसे ऊची भदाक्मत के निणय का 
ब्यवहार में निरर्थक कर दिया । 


सातवाँ परिच्छेद 
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संघ सम्बन्धों तीन संस्थाओं में से संध-न्यायालय के विषय 
में पिछले परिच्छेद में लिखा जा चुका है; भ्रब रिजव॑ बैक ओर 
संघीय रेलवे अ्थारिटी के विषय में विचार करते हैं । 


(१) 
रिजव बेंक 

रिजव बेंक की स्थापना यहाँ सन १९३५ ३० में हुई | इसके 
लिए कानून सन्‌ १९३४ में बनाया गया था | यह स्टेट बेंक न 
होकर शेयरहोल्डरों अथात हिस्सेदारों का बेक है । 

बेंक का काये--यह बेंक विशेषतया निम्नलिखित काये 
करता है:--आवश्यकतानुसार नोट जारी करना, सरकार का 
लेन-देन सम्बन्धी काये करते हुए बिटिश भारत की आथिक 
स्थिरता बनाये रखना, मुद्रा ओर साख सम्बन्धी नीति निधोरित 
करना । यह 'बेकों का बेक! है, अर्थात्‌ इसमें अन्य बंकों का रुपया 
रहता है, जिससे आवश्यकता उपस्थित होने पर यह उनकी 
सहायता कर सके, ओर देश में आथिक संकट न होने पाये । 
अब सरकार का मुद्रा-विभाग प्रथक्‌ नहीं है, उसका काम यही 
बक करता है। सरकार को जे| रुपया इड्जडलंड आदि देशों में 
भेजना दाता है, वह भी इसी बेंक के द्वारा भजा जाता है। 
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इस बेंक का कृपि-साख सम्बन्धी एक विशप विभाग है। 
इसमें कृपि-साख के कुछ विशेषज्ञ रहते हैं, ये इस विषय की 
आ्रावश्यक जानकारी प्राप्त करते हैं, ओर गवनर-जनरल, गवनरों, 
ओर प्रान्तीय सहकारी बेंक़ों के अधिक्रारियों को, तथा महाजनी 
सम्बन्धी संस्थाओं को आवश्यक परामशं और सहायता देते हैं। 
बंक के हिस्सेदार, कायोलय आदि--बैंक की हिस्सा- 
पूँजी पाँच करोड़ रुपय है । एक एक हिस्सा सो-सौ रुपये का है, 
पाँच हिसस्‍्स लनेबाल को एक मत का अधिकार होता है, और 
एक हिस्सदार के अधिक-स-अधिक दस मत हो सकते हैं। 
द्विस्सदारों के लिए भारतवप आर बसी को पांच क्षेत्रों में विभक्त 
किया गया है- जिनके केन्द्रीय स्थान बम्बइ, कलकत्ता, देहली, 
मद्रास और रंगून हैं। इन पाँच स्थानों में रिज़ब बेंक के कार्यों- 
लय हैं; प्रत्येक कार्यालय में उसके क्षेत्र के हिस्सेदारों का रजिस्टर 
रहता है | इसके अतिरिक्त, बेक की एक शाखा लन्दन में खोली 
गयी है | भारतवर्ष और बर्मा में उपयुक्त पाँच स्थानों, तथा बिदेशों 
में लन्दन के अतिरिक्त, किसी अन्य स्थान में इस बेंक की शाखा 
या एजंसी गवनंर-जनरल की पूव्र स्वीकृति से ही स्थापित की 
जा सकती है | 
सेंट्रल बोड, गवन र-जनरल के अधिकार-- 
बैंक का निरीक्षण और संचालन 'सेंट्रल बोड” नामक कमेटी 
द्वारा होता है। इसमें निम्नलिखित डाइरेक्टर होते है :--( क ) 
एक गवनर और दो डिप्टी-गवनर; इनकी नियुक्ति बोड की 
सिफ़ारिश होने पर गवनर-जनरल करता है; ये अधिक-से- 
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अधिक पाँच वपष तक अपने पद पर रहते हैं | ( ख ) चार 
डाइरेक्टर, जिन्हें गवनर-जनरल नामज़द करता है। और ( ग ) 
अठ डाइरेक्टर, जा भिन्न-भिन्नक्षत्रों के हिस्सेदारों द्वारा इस 
हिसाब से चुने जाते हैं ;-बम्बइ २,कलकत्ता २,देहली २,मदरास १, 
रंगून १ | बोड के गवर्नर ओर डिप्टी-गवर्नर के वेतन, भन्त 
ओर कार्य-काल का निश्चय गवर्नर-जनरल करता है। हिस्सेदारों 
का प्रतिनिधित्व करनेवाल पू्वाक्त आठ डाइरेक्टरों को प्रथम बार 
गवनोर-जनरल ने नामज़द किया । पीछे इनमें स दो-दा का 
निर्बाचन प्रति वप निर्धारित रीति से हाने पर आठों नामजद 
डाइरेक्टरों की जगह निर्वाचित डाइरक्टर हो गये । आवश्यकता 
होने पर गवर्नाग-जनरल सेंट्रल बोड को तोड़कर उसके सम्बन्ध 
में उचित कारवाई कर सकता है, तथा बंक का हिसाब चुकता 
करके उस बन्द कर सकता है । 

लोकल बोढ--बम्बई, कलकत्ता, देहती, मदरास और 
रंगून में से प्रत्यक स्थान में एक-एक लोकल बोड स्थानीय कार्य 
संचालन करने के लिए रहता है। इस बोड के सदस्यों में से पाँच 
उस क्षेत्र के हिस्सदारों में स, उनके द्वारा ही निवाचित हाते हें 
ओर कम-से-कम तीन सदस्य उस क्षेत्र के हिस्सेदारो' में से संट्रल 
द्वारा नामज़द होते हैं । 


विशेष वक्तव्य --रिज़ब बैड के संगठन में भारतीय हितो' 
को सुरक्षित रखने तथा उस पर भारतीयों का नियंत्रण रहने की 


व्यवस्था नहीं की गयी है। हिस्सदारा' या डाइरेक्टरो' के सम्बन्ध 
में भी ऐसा नियम नहीं है कि उनमें स अधिकांश भारतीय ही हों। 
२१० 
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फिर, विधान में यह व्यवस्था की गयी है कि इस बैड के संगठन 
तथा काये सम्बन्धी मसबिदा गबनोेर-जनरल की पूर्व स्वीकृति 
बिना सद्नीय व्यवस्थापक मंडल की किसी सभा में उपस्थित नहीं 
किया जा सकेगा । 

इस प्रकार इस बैड्ट के संगठन आदि में भारतीयों का नियंत्रण 
तथा प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व यथेष्ट नहीं है। केन्द्रीय सरकार का 
अथेमत्री मुद्रा ओर विनिमय आदि ( जो इस बैड के कार हैं ) 
के सम्बन्ध में कोइ स्वतंत्र नीति नहीं रख सकेगा; ये विषय 
'राजनैतिक प्रभाव? से मुक्त रख गये हैं। इसका अर्थ यह है कि 
इन महत्वपूर्ण आथिक विषयों म॑ लॉकमत की माँग की उपेक्षा 
की जा सकती है | इस पर भी इस बेड्डू की स्थापना उस विधान 
का अमल में लान के लिए आवश्यक समभी गयी है, जिसका 
उद्दश्य यहाँ केन्द्र में उत्तरदायित्व स्थापित करना घोषित किया 
गया है ! 

(२) 
संघीय रेलवे अथारिटी 

नये विधान से भारतवपष में रल बनाने ओर चलाने के काये 
के लिए नयी व्यवस्था की गयी है | अब यद्द कार्य सात सदस्यों 
की 'संघीय रेलवे अथारिटी” नामक संस्था करती है। 'अथारिटी! 
कहने से भी इसी संस्था का बोध होता है। झावश्यकता होने 
पर इस संस्था को रुपया केन्द्रीय सरकार देती है | अपनी आय 
के जिस रुपय की इस तत्काल शआ्आवश्यकता नहीं हॉती, वह 
रिज़व-ब क में जमा कर दिया जाता है। बचत का रुपया केन्द्रीय 
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सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार ओर अथारिटी में विभक्त 
होता है । 

अथारिटी के सदस्यों की नियुक्ति गवनर-जनरल करता 
है; कम-से-कम तीन सदस्यों, और सभापति की नियुक्ति वह 
अपने विवेक से करता है । इसके अतिरिक्त, वह अपने प्रतिनिधि- 
रूप से एक या अधिक व्यक्तियों को अथारिटी” की सभा में 
भेज सकता है; ये उसमें भाषण दे सकते हैं, परन्तु मत नहीं 
दे घकते। रेलवे प्रबन्ध सम्बन्धी प्रधान कमंचारी “चीफ रेलवे 
कमिश्नर! की नियुक्ति गवनर-जनरल, “अथारिटी' की सलाह 
लेकर अपने विवक से करता है। 'अथारिटी? को समय-समय 
पर परामश देने के लिए एक आर्थिक कप्तिश्दरर गवनर-जनरल 
द्वारा नियुक्त हांता है। इन दोनों अधिकारियों को अथारिटी को 
सभा में उपम्धित होने का अधिकार होता हूँ | गवनर-जनरल 
अथारिटी' से परामर्श करके, अपने विवेक से, रल्व कम्पनियों 
के डाइरक्टर औऑर डिप्टी-डाइरक्टरां की नियुक्ति करता है, तथा 
ऐस नियम बनाता और हिदायतें देता है, ज़िनस अथारिटी और 
केन्द्रीय सरकार के पारस्परिक व्यवहार सम्बन्धी कार्या का 
सुविधा-पूवक सच्वालन हो । 

मान-भाड़ा कमेटी ->यह कमेटी समय-समय पर गवनर- 
जनरल द्वारा नियुक्त होती है; ओर, अथारिटी को माल्र-भाड़े 
सम्बन्धी उन बातों में परामश देतो है, जिनके विषय में यात्रियों 
तथा माल भेजनेवालों का अथारिटी से विरोध हो, और जिन्हें 
गवन र-जनरल्न इस कमेटी के सामने रख । 
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किसी रेलवे के माल-भाड़े की दर निश्चित करने के सम्बन्ध 
में कोइ कानून का मसविदा या संशोधन भारतीय व्यवस्थापक 
मंडल की किसी सभा मं गवप्तर-जनरल्न की सिफारिश बिना 
उपस्थित नहीं किया जा सकता । 

रेलवे न्यायांलय---केन्द्रीय सरकार या देशी राज्यो की 
एक-दूसरे के विरुद्ध की हुई, माल उतारने-चढ़ाने या किराये-भाड़े 
आदि की शिकायतों का विचार रलवे न्यायालय ( ट्रिव्यूनज्ञ ) में 
होता है। अथारिटी के द्वारा की जानेवाली किसी की हानि-पूति 
का बिचार भी इसी न्यायालय में हाता है। इसकी फीस श्रादि से 
जो आय होती है, उसका रुपया कन्द्रीय सरकार को मिलता है, 
जो इसके प्रबन्ध आदि के जिणए सब आवश्यक खच करती है। 
इस न्यायालय में एक सभापति और दो अन्य सदस्य होते 
है । इनका चुनाव गवनर-जनरल अपने विवेक से ( प्रबन्धकारिणी 
की सलाह के बिना ही ) करता है। ये ऐसे व्यक्ति होते है, जिन्हें 
रेलों के प्रथन्ध और काय का अनुभव हो । 

सन्‌ १९३५ इ० के विधान से पृव रेलवे विभाग भारत- 
सरकार के विभागों में स ही एक विभाग था । नये विधान के 
अनुसार सद्बीय रेलव 'अथारिटी? सरकार के अन्य विभागों से 
प्रथक्‌ और स्वतंत्र हो जाने के कारण, उस पर कन्द्रीय व्यवस्था- 
पक मंडल का कुछ नियंत्रण न रहा। इसस उसके दोाप दुर 
होन की समस्भावना स्वभावतः कम हो गयी है। अथारिटी के 
सदस्य प्राय: गवनर-जनरल के प्रति उत्तरदायी होंग। निदान 
सावेजनिक नियंत्रण और निरोक्षण की दृष्टि से रलवे सम्बन्धी 
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नवीन व्यवस्था, पहले की अपेक्षा कुछ सुधरी हुई होने के बजाय, 
अधिक असन्‍्तोपप्रद ही है। रेलों के सम्बन्ध में अनेक शिकायतें 
हैं--तीसरे दर्ज के यात्रियों का कष्ट, किराये की दर अधिक 
होना, रेल का सामान खरीदने में अंगरेजी कारखानों के साथ 
रियायतें, और नोकरियों में अगरेजों और एंग्लोइंडयनों का पक्त- 
पात, आदि। इनके दुर होने की सम्भावना श्रब और भी कम हो 
गयी है | आवश्यकता है कि अथारिटी अन्य सरकारी विभागों 
की तरह भारतीय व्यवस्थापक मंडल के नियंत्रण में रहे। 


नल +5 


आठटवाँ परिच्छेद 
प्रान्तीय सरफार 


“++७"ई४आऊ 
बा आ, 
गवनेर 
[ श्रव प्रान्तोय शासन का विषय लिया जाता है, यह सन्‌ १९३५ 
ई० के विधान के अनुसार है, जिसका उद्देश्य प्रान्तीय स्वरज्य की 
स्थापना बताया गया था। यह उद्दश्य कहाँ तह पूरा हुआ :£ प्रान्तीय 
सरकार के दो अंग होते हैं--गवनर, और मंश्रिमंडक्ष । इस परिच्छेद में 
गवनर का विचार करके देखें । | 
प्रान्तों का वर्गीकरण--त्रिटिश भारत के प्रान्तों की 
संख्या समय-समय पर बदलती रही है । अब सन्‌ १९३५० इ० के 
विधान के अनुसार यद् सख्या १७ है। इन प्रान्तों के दो भेद 
हैं-“( क ) गवनरों के प्रान्त, और (ख ) चीफ कमिश्नरों के 
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प्रान्त । यहाँ गवरनरों के प्रान्तों के सम्बन्ध में ही विचार करना 
है | थे प्रान्त निम्नलिखित हैं :--१ मदरास | २--बग्बईइ | ३-- 
बंगाल | ४७--संयुक्तप्रान्त । ५--पं जाब | ६--बविहार | ७--मध्य- 
प्रान्त और बरार | ८--आसाम | ९- पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त । 
१०--उड़ीसा | ११--सिन्ध । 

सन १९३५ के विधान के अनुसार गवर्नारों के प्रान्तों में बर्मा 
नहीं रहा, ओर तीन प्रान्त इस सूची में नये बढ़ाये गये हैं :- 
( १ ) पश्चिमोत्तर सींमाप्रान्त, (२) उड़ीसा, और (३) सिन्ध। 
इनमें स पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त की गणना पहले चीफ-कमिश्नरों 
के प्रान्तों में होती थी; उड़ीसा, बिहार के साथ था; तथा सिन्ध, 
बम्बइ के साथ मिला हुआ था । 

ब्रिटिश सरकार ने इस बात का कुछ विचार न करके कि शअ्रदन में 
भारतवर्ष के ख़ज़ाने से बहुत द्रव्य ब्यय हुआ है तथा यहाँ भारतवासियों 
का व्यापार में ल्ञावों रुपया ब्गा हुआ है, इस भारत से (बस्बई प्रान्त से) 
प्रथक कर दिया । 


बरार के सम्बन्ध में नितज्ञाम, हेंदराबाद और भारत-सरकार की 
एक संधि हा गया है। इससे पहल निज्ञाम का बरार के डपलचय में 
प्रति वष २५ लाग रुपये मित्रते थे, थे अब भी मिलते रहेंगे | बरार पर 
निनल्लाम का प्रभुत्व मान जिया गया है। बरार में ब्रिटिश पताका 
( 'यूनियन जेक' ) के साथ निन्नाम का रूण्डा भी फहराएगा, भर 
टृंद्राबाद के युवराज का िंस आफ़-बरार' की उपाधि रहेगी । इसके 
अतिरिक्त, मध्यप्रान्त और बरार का गवनंर नियुक्त किये जाने के समय 
ब्रिटिश सरकार निजाम हेदराबाद का भो परामश लिया करेगी; 
झौर निजाम का अपना एक एजंट मध्यप्रान्त की राजधानी में रखने 
का अधिकार होगा । इस संधि की शर्ता से निजाम को सन्‍्तोष हुआ। है । 
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पर, बरार की जनता को ? ' प्रान्तीय स्व॒राउय ?, “ उत्तरदायी शाखन ?, 
ओर * स्वभाग्य-नि्णय? के युग में जनता की पूछा तक नहीं गया । 

नये प्रान्तों का निर्माण, तथा सीमा-परिवतेन-- 

कोइ प्रान्त (चाहे वह गबनर का प्रान्त हो, या चीफ-कमिश्वर का) 
निर्माण करने, या उसका क्षेत्र घटाने या बढ़ाने, अथवा 
किसी प्रान्त की सीमा बदलने का अधिकार सम्राट को है | वह 
यह काये ' आडर-इन-कॉसिल ? ( सपरिपद सम्राटू की 
आज्ञा )# से करता है । इस विषय में वह आवश्यक है कि 
ऐसी आज्ञा का मसविदा पालिमेंट में उपस्थित किये जाने से पृव, 
भारत-मंत्री भारतवष को केन्द्रीय सरकार, और व्यवम्थापक 
मंडल का, तथा जिस प्रान्त पर चक्त काय का प्रभाव पढ़े, वहाँ 
की सरकार तथा वहाँ के व्यवस्थापक मंडल का, मत मालूम 
करने का दह सब काये करे, जिसके लिए सम्राट का आदेश हो । 
प्रान्तीय स्वराज्य की भावना के आविभोाव के साथ, भारत- 

बष में भापां, संस्कृति या रहनसहन आदि के विचार से प्रान्तों 
के पुनः: विभाजन तथा नये प्रान्तो' की सष्टि की आवश्यकृता 
बढ़ती जा रहो है। । जब तक कि देश-हित की उपेक्षा न की 
जाय, ऐसी माँग की प्रति होना उचित ही है। हाँ, यह स्मरण 
रखने की बात है कि किसी प्रान्त के निवासियों का प्रथकररण 
सडद्ांवना पूवक हा डोना चाहिए। पुनः एक स्वतंत्र प्रान्त की 


...* इसके सम्बन्ध में दूसरे परिच्छेद में लिग्या जा चुका है। भारतवर्ष सम्बन्धी 
सब आज्ञाएँ भाग्त-मत्री की सलाह से जारी की जाती है । 

$ मदराम में आन्ध प्रान्त को अलग करने वी माँग है, भर मध्यप्रान्त और 
बरार के प्रान्त को मदकौदाल पौर विदम प्रान्तों भे भक्त करने का प्रस्ताव है | 
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सरकार को गवर्नर, मंत्री, हाइकोंट, व्यवस्थापक सभा, विश्व- 
विद्यालय आदि सभी बातों की व्यवस्था करनी होती है । ये सब 
काये व्यय-साध्य हैं । आवश्यकता है कि नवीन प्रान्तो' की सृष्टि 
के साथ शासन-व्यय का परिमाण कम किया जाय; तथा सरकारी 
आय अधिकतर राष्ट्रात्थानकारी कार्या में लगायी जाय, 
जिसस जनता की आधथिक और नैतिक दशा में सुधार हो । 

प्रान्तों का शासन; गवनरों की नियुक्ति, वेतन ओर 
पद-- गवनरों के प्रान्तों के शासन में गवरनंरों का पद मुख्य है। 
उन्हीं पर ग्रान्तों के शासन, शानिति सुव्यवस्था तथा विविध प्रकार 
की उन्नति का दायित्व हैं। इनकी नियुक्ति सम्राट्‌ द्वारा होती है ' 
इन्हें ठसके कुछ निर्धारित अधिकार प्राप्त होते हैं, ये उसी की 
ओर से काम करते हेँ । इनके नाम सम्राट एक आदेश पत्र जारी 
करता है | गवनर इसआदेश-पत्र के अनुसार काये करता है, परन्तु 
उसके किसी काये के ओचित्य का प्रश्न इस आधार पर नहीं 
उठाया जा सकता कि वह काये आदेश-पत्र की सूचनाओं के 
अनुसार नहीं है। आदेश-पत्रों क सम्बन्ध में विशेष भागे लिखा 
जायगा। 

गवरनंरा' के प्रान्तो का शासन गवनरों' के नाम से हांता है । 
वे इस काये को अपने विविध अधीन कमेचारियो द्वारा कराता 
है । प्रत्यक प्रान्त का शासन-क्षेत्र उन सब विपयां तक होता है, 
जिनके सम्बन्ध में प्रांतीय व्यवस्थापक मंडल को क़ानून बनाने 
का अधिकार होता है, ( यह विपय-सूची आग नव परिच्छेद में 
दी गयी है )। सब प्रांतों के गबनंरों का वाषिक वेतन विधान 
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द्वारा निधारित है। $ वेतन के अतिरिक्त, उन्हें भत्ता आदि भी 
इतना काफी दिया जाता है, कि वे अपने पद का काये 
सुविधा ओर मान मर्यादा पूवक कर सके अर्थात उनकी शान- 
शोकत भली भांति बनी रहे । 

बड्ाल, बम्बड और मदरास के गवनर अन्य गवनरों स ऊंच 
दर्ज के मान जाते हैं । ये इड्अलेग्ड के राजनीतिज्षों में से, भारत- 
मंत्री की सिफारिश से नियत किये जाते हैं। अन्य प्रान्तों के 
गवनर, गवनग-जनरल के परामश से नियत हं। जाते हैं; अनेक 
बार सित्रिल सविस के कमेचारियों में से ही स्थायी या 
स्थानापन्न गवनर बनाये जाते रहे हैं । अब प्रान्तीय स्वराज्य के 
साथ ऐसी बात असंगत झोर असट्य है। मंत्रियां की अधीनता 
में काम करनेवाला राजक्मेचारी, एक दम उनक ऊपर ञया जाय, 
इसका अनीचित्य स्पष्ट ही है। विशेष ध्यान देन की बात यह 
है कि प्रान्तीय शासन का उत्तरदायित्व, साधारण स्थिति 
में, मंत्रियों पर है, अत: उनकी इच्छा के विरुद्ध किसी 
को गवर्नर नियुक्त करना प्रान्तीय स्वराज्य की भावना के विरुद्ध 
है, ओर सिविल सविस वालों की तो शिक्षा-दीक्षा तथा व्यवहार 
उन्हें इस पद के सबधथा अयोग्य कर देती है । उनका दृष्टिकोण 
अनुदार होता है, व 'जनता के आदमी? नहीं हं।ते, वे शासनयत्र 
के पुर्ज का ही काम अच्छी तरह दे सकते हैं । 
#मद्रास १ ,२०,०० ०) पञजाबव १,००,०००) पश्चिमात्तर--- 
बम्बहे हर बिहार हे सीमाप्रान्त ६९,०००) 


पंगात्त ””.. मध्यप्रान्त-बरार ७२,०००)उडीसा 4 
सयुक्तप्रात्नय .. आंघाम हट सिच ५ 
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आदेश-पत्र -- आदेश-पत्र ( इन्म्ट्र मेंट-आफ-इन्स्ट्रक्शन ) 
का उल्लेख ऊपर हुआ है । यद्‌ सम्राद्‌ की आर से जारी किया 
जाता है । इसमें यह लिखा रहता है कि गवनर को अपने शासन- 
काये के संपादन में किन-किन सिद्धान्तों का ध्यान रखना चाहिए, 
ओर अपने अधिकारों का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए। 
गवनर अपने प्रांत में सम्राट्‌्-प्रतिनिधि की हैसियत से काये करता 
है, आदेश-पत्र के द्वारा सम्राट उसे अपने नियंत्रण में रग्ब 
सकता है । ब्रिटिश सरकार चाहे तो शौसन विधान में परिवतन 
किये बिना ही, आदेश-पत्रों के द्वारा प्रांतां में उत्तरदायी शारान 
का प्रयोग बढ़ा संकती है| उदाहरणाथे सम्राट यह आदेश कर 
रसाकता है कि गवनर अपने प्रांत के ठयवस्थापक मंडल ओर 
मंत्रिमंडल की इच्छानुसार ही काये करें। हाँ, नवीन शासन- 
विधान के अनुसार, प्रत्यक आदेश-पत्र को जारी करन के लिए 
पालिमेंट की दोनों सभाओं की स्वीकृति लेनी होती है, इससे यह 
काये पहले की तरह सरल नहीं रहा । 

सब प्रान्तों के गबनरों के आदेश-पत्रों की मुख्य-मुख्य 
साधारण बातें प्रायः समान ही हैं। उनमें से कुछ निम्न 
लिखित हैं :-- 

(क) गवनर अपने प्रान्त के हाइकोंट के चीफ जस्टिस या 
अन्य जज के सामने राजभक्ति के अतिरिक्त, इस बात की शपथ 
ले कि वह अपने पद का कायये ठीक तरह से संचालन करंगा, 
ओर निष्पक्षता तथा न्याय पूर्वक शासन करेगा। 

(ख) गवनर प्रत्यक मंत्री को इस आशय को शपथ खिलावे 
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कि वह अपने पद का काय अच्छी तरह करेगा, ओर सरकारी 
रहस्यों को गुप्त रखगा | 

(ग) गबनर प्रत्यक वग ओर घमे के अनुयायियां, विशेषतया 
अल्पसंख्यक जातियों के हिता' का ध्यान रखे, और सबका सह- 
योग प्राप्त करने का प्रयत्न करे । 

गवनर के अधिकार, प्रान्तीय विषयों का प्रबन्ध -- 
यद्यपि नवीन शासन-विधान का उद्देश्य प्रान्तीय स्वराज्य की 
स्थापना घोषित किया गया है, गवर्नर अनेक अधिकारों से 
सुसज्जित है । व अधिकार तीन भागों में विभक्त किये जा सकते 
हैं :-- ( १) शासन सम्बन्धी अधिकार । (२) कानून-निर्माण 
सम्बन्धी अधिकार | (३ ) आथिक अधिकार । 

यहाँ केवल शासन सम्बन्धी अधिकारां का ही विचार किया 
जाता है, ( अन्य अधिकार प्रान्तीय व्यवस्थापक मडल की 
कार्य-पद्धति के श्रन्तगंत बताये जायँग )। कुछ प्रांतीय विषयों के 
सम्बन्ध में गवनौर भ्रपने विवेक था व्यक्तिगत निणय के अनु- 
सार काय कर सकता है । उन्हें छाड़कर शप विषयां में वह अपन 
मंत्रिमंडल की सहायता या परामश स काम करता है। किसी 
विपय में गवरन्‍्ार अपने विवेक या व्यक्तिगत निणय के अनुसार 
काये कर सकता है, या नहीं, इसके सम्बन्ध में स्वयं गवर्नर का 
किया हुआ फेसला ही अतिम माना जाता है। 

विशेषतया निम्नलिखित विषयो' में गवर्नार अ्रपने विवेक के 
अनुसार कारवाई कर सकता है, 'अर्धांत्‌ इनमें उसे अपने 
मंत्रिमंडल से परामश लेने को कोइ आवश्यकता नहीं है -- 
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(क) मंत्रियो' को नियुक्ति, तथा बखोस्तगी (ख) म॑त्रि- 
मण्डल का सभापति हाना । (ग) प्रान्तीय सरकार के 
काये-संचालन सम्बन्धी नियम बनाना । विशेषतया निम्न- 
लिखित विषयो' में गवर्नर अपने व्यक्तिगत निणय के अनुसार 
काये कर सकता है, अथाौत्‌ इन विपयो' में गबनर मंत्रिमंडल से 
परामर्श लेगा, परन्तु उनस सहमत न होने की दशा में वह 
अपने निणय के अनुसार काये कर सकता है :--( क ) जिन 
विपयो' में गवनर का विशेष उत्तरदायित्व है। ( ख ) पुलिस 
सम्बन्धी नियमों की व्यवस्था । ( ग) आतक्वाद का दमन । 

जो काये गवनर अपने विवेक या व्यक्तिगत निणय के 
अनुसार कर सकता है, उनके सम्बन्ध में वह गवनर-जनरल के 
नियन्त्रण में रहता है, और गवनर-जनरल द्वारा समय-समय 
पर दी हुई सूचनाओं के अनुसार व्यवहार करता है।* ये 
सूचनाएँ गवनंर के नाम जारी किये हुए आदेश-पत्र के अनुसार 
ही होती हैं | गवनंर के, उपयुक्त व्यवम्था के विपरीत किये हुए 
काये के भी ओचित्य का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, इससे 
गवनेर की शक्ति का अनुमान किया जा सकता है। 


गवनर का विशेष उत्तरदायित्व--गवनर निम्नलिखित 


विषयों के लिए विशेष रूप स उत्तरदायी होता है--यह उत्तर- 
दायित्व ब्रिटिश सरकार के प्रति है, भारतीय जनता अथोत्‌ उस 


#£ गवनंर-जनरल का यह नियन्त्रण उन कार्यों मे से है, जो विधान के अनुसार, 
बह अपने विवेक से करता है, भोर जिनके सम्बन्ध में उस पर भारत-मंत्री का 
नि न्त्रण रहता है , 
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के प्रतिनिधियों के प्रति नहीं । जब कभी उसे अपने इस उत्तर- 
दायित्व पर आघात पहुँचता हुआ प्रतीत होता है, तो वह अपने 
व्यक्तिगत निणय के अनुसार ( मन्त्रियों की सलाह के विरुद्ध 
भी ) काये कर सकता है । 

१-प्रान्त या उसके किसी भाग के शान्ति-भंग का निवारण। 


चाहेजिस प्रकार से शान्ति-भंग की आशंका हो, गवनर डसके निवार- 
णार्थ, किसी भो सरकारी विभाग का स्वेच्छानुसार ग्रादश कर सकता है । 


२--अल्प संख्यकों के उचित हितों की रक्षा । 


यहाँ ' अण्पसंख्यकों ' में मुसक्षमान, ईसाई, दख्ित ज्ञातियाँ 
( दहरिजन ), सिक्‍ख, एंग्लो इंण्डियन आदि माने जाते हैं, और उनके 
* उचित हिर्तो ? के नाम पर अनेक घुराइयाँ होती हैं। इस सम्बन्ध में 
राष्ट्रसंघ द्वारा निर्धारित पद्धति विचारणीय है, जिस योरप के बहुत से 
राष्ट्रों ने मान्य किया है | उसके अनुसार श्रल्पसंख्यक समाज बह है जो 
( १ ) भाषा, जाति श्ौर सम्प्रदाय में बहुसंखयक समाज से मूलतः 
भिन्न हो, ओर ( २) उसको जनसंख्या काफ़ी हो--२०, २५ प्रति 
सकड़। से कम न हो, और यद सश्या भी इस तरह बटो हानो चाहिए 
कि वह दिये जान वांल 'सरक्षण” का उपयोग कर सके | फिर संरक्षण भी 
संस्कृति, भाषा, धर्म, श्रोर जआातिगत विशेषताश्रों के सम्बन्ध में ही दिया 
झाता है, निर्वाचन या प्रतिनिधित्व झ्रादि राजनेतिक विषयों में नहीं | 
संख्या सम्बन्धी उपयुक्त कसोटीं पर पंजाब में सिक्स श्रोर बिहार, 
संयुक्तप्रांत, मदरास, श्रौर मध्यप्रांत में मुसलमान श्रल्पसंख्यक नहीं हैं । 
यंगाल औ्रौर पंजाब में तो हिन्दू ही अल्पसंख्यक हैं| भारतवष में अल्प- 
संख्यक समाज का प्रश्न इसी तरह हल होना चाहिए । 


३--वतंमान तथा भूत-पुष सरकारी कमेचारियों ( सिविलि- 
यनो', आइ० सी० एस० आदि ), और उनके आश्रितों के उन 
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अधिकारों ओर उचित हितों की रक्षा का ध्यान रखना, जो सन 
१९३८ इ० के विधान के अनुस'र उन्हें प्राप्र हें । 

गवनर को यह विशेषाधिकार प्राप्त होने से इन कमंचारियों पर 
भारतीय मंत्रियों का प्रभाव या अधिकार कम रह जाना स्वाभाविक ही है। 

७- प्रान्तीय क़ाननों के सम्बन्ध में, इस बात की व्यवस्था 
करना कि व्यातरारिक और जातिगत विषयों के भद-भाव का, या 
पक्षपात-मुलक, क़ानून न बने । 

भारतवर्ष में, ब्रिटिश साम्राज्यान्तगत श्रन्य देशों के निवासियों, 
विशेषतया अंगरेज्ञां को कितनी ब्यापारिक, श्रोद्यागिक तथा श्रन्य सुविधाएं 
झभोर रियायत प्राप्त हैं, यह सवंबिदित हैं । अब इस व्यवस्था के श्रनुसार 
भविष्य में भी उनमें कमी नहों हा सकता, चाहे उदस भारतीयों के 
ब्यापार श्रोर उद्याग गआ्रादि सम्बन्धी द्विर्ता की कितनी ही उपेक्षा क्यों न द्दो। 

५-अंशत: प्रथक्‌ ( ' एक्सक्लूडड ! ) घोषित किये हुए 
क्षत्रों क शासन ओर शान्ति का प्रबन्ध । 

भारत-मन्श्री द्वारा पालिमेंट में ममविदा उपस्थित किये जान पर, 
सम्राट को आज्ञा से छिसी प्रान्त का कोई क्तेन्न एथक या अंशतः एथक 
घाषित किया जाता है। ब्रिटिश भारत के प्रान्तों में कितन ही क्षेत्र एसे 
हैं। इनमें अनेक स्थानों में श्रमीम खनिज या श्रन्य प्रकार को सम्पत्ति 
ओर सुन्दर प्राकृतक दृश्य हैं। एथक छिय हुए चम्रों का शासन-प्रबन्ध 
गवर्नर के हाथ में रहता है, और अंशतः पृथक क्षत्रों में, डसका विशेष 
उत्तरदायित्व होता हैं। इन क्षेत्रों में पुल्लिस आदि के शग्धिकारियों का 
हो प्रभुश्व हाता है, नागरिकों के अधिकार अत्यल्प हांते हैं; उन्हें 
अपन प्रान्त के बन्चुओं के साथ समानता स रहने ओर विकसित हाोन 
का अवसर नहीं दिया ज्ञाता | 


६- देशी राज्यों के अधिकारों तथा उनके नरेशों के अधिकारों" 
ओर मान-मयौदा की रक्षा करना । 
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गवर्नर के इस उत्तरदायित्व के कारण ऐसी सम्भावना रहतो है कि 
देशी नरेश भारतीय मंश्रियों ( तथा भारतीय जनता ) की उपचक्षा कर 
जैस-बने गवनर के कृपा-पाश्र बनने का प्रयत्न करें, और इस लिए 
भारतीय हिरता की अबहल्वना कर, यथा-सम्भव ब्रिटिश हितों की रक्षा करे | 


७- गवनर-जनरल की, अपन विवेक से, क़ानून के अनुसार 
निकाली हुई आज्ञाओं और हिदायतों के पालन किये जाने को 
व्यवस्था करना । 

उपयुक्त उत्तरदायित्व तो सब गवर्नारों के हैं। कुछ गवर्नरों के, 
इनके अतिरिक्त अन्य उत्तरदायित्व भी हैं, उद्ाहरणवत, मध्य- 
प्रांत और बरार के गवर्नर पर इस विपय का भी उत्तरदायित्व 
है कि उस प्रांत स हाने वाली आय का उचित अंश बरास में 
अथवा बरार के लिए ग्वच हो । सिंध के गवनार पर सक्खर बाँध 
के उचित प्रबन्ध का भी विशष उत्तरदायित्व है । 

पुलिस सम्बन्धी वियमों को व्यवस्था-- गवन र अपने 
व्वक्तिगव निणय के अनुसार मुक्की या फीर्जी पुलिस के सम्बन्ध 
में (नयम बनाता है, न्हें स्वीकार करता है, तथा उनमें संशोधन 
करता है , एवं आज्ञाएँ जारी करता है; अथ[त्‌ इस बिपय में 
उस सत्रियां के परामश के अनुसार काये करना आवश्यक 
नहीं है । पहले कहा जा चुका है कि गवन र शांति-भंग-निवारण 
तथा सरकारी कमेचारियां के हितों की रक्षा के लिए उत्तरदायों 
है। उपयुक्त व्यवस्था के अनुसार पुलिस-विभाग का नियंत्रण 
बहुत-कुछ उसके द्वाथ में रहता है । 

आतड्ूबाद का दमन-- यदि किसी प्रांत के गवनर को 
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यह प्रतीत द्वो कि प्रांत की शांति ऐसे हिंसात्मक कार्यों से खतरे 
में डाली जा रही है, जो गवनर की सम्मति में कानून द्वारा 
स्थापित सरकार को उलटनेवाले हैं, तो वह यह आदेश कर 
सकता है कि वह अमुक काये अपने हाथ में लेता है । फिर उसे 
उस काये को अपने विवेक से करने का अधिकार हो जायगा, 
ओर जब तक वह दूसरा आदेश जारी न करे, वह उक्त अधिकार 
का प्रयोग करता रहेगा। ऐसा आदेश जारी करते समय गवन'र 
एक अफसर की यह अधिकार दे सकता है कि बह प्रान्तीय 
व्यवस्थापक मण्डल की सभा में भापण दे, ओर उसकी कारंवाई 
में भाग ल । यह अफ़सर व्यवस्थापक मंडल की दोनों या एक 
सभा में, दोनों सभाओं की संयुक्त बेठक में, तथा उनकी उस 
कमेटी में, जिसमें वह गवन र द्वारा मेम्बर नामजद किया गया 
हैं, भापण दे सकता है,ओर उनकी कारंवाइ में भाग ले सकता है; 
हाँ, उस मत देने का अधिकार नहीं होता । 

गवन र अपने विवेक के अनुसार इस बात के लिए नियम 
बनाता है कि उपयुक्त अपराधों का पता मिलने के साधन या 
कागज़ात प्रान्त के किसी पुलिस-अफसर द्वारा पुलिस के किसो 
अन्‍य अफ़सर को, पुलिस इंम्पेक्टर-जनरल या कमिश्नर की 
आज्ञा के बिना न बताय जायें, तथा सरकारी नौकरी करनवाले 
किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को गवनोर की श्राज्ञा 
बिना न वताय जायें। इसका अथे यह है कि आतंकवाद को दमन 
करने के लिए खुफिया पुलिस पर मंत्रियों का अधिकार नहीं; 
गवर्नर ओर पुलिस-इन्सपेक्टर-जनरल या कमिश्नर को ही 
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(जों मंत्रियां के अधीन कहे जाते हैं ) गुप्त कागजात संबन्धी 
सब अधिकार हैं । 

ग्रातंकवाद के इमन के छिए दा बात उपयोगी हुआ करती हैं, 
जनता का राजनेतिक असतोष हटाने बाल शासन-सुधार करना, तथा 
देश की आ्राथिक डश्नति करते हुए घातक बेकारी को मिटानाँ | शासक 
को मन-चाहे श्रघिर्दरा देने स आरातंकवाद मिटाने छी आशा पूरी नहीं 
ड्रीतों | 

कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम-नि्पाण --प्रान्तीय सर- 
कार का सब शासन-कार्य गवर्ना! के नाम से सूचित किया जाता 
है | जा काय गवर्नर को अपने विवेक से करने की आवश्यकता 
नहीं हाता, उसके सुविधा-पूठं # सम्पादन के जिए तथा मंत्रियों 
को विविध काये सोॉपन के लिए वह आवश्यक नियम बनाता 
है । इन नियमों में इस बात की व्यवस्था रहती है कि मन्त्री तथा 
सक्रेटरी गवनर को प्रांतीय सरकार के काये सम्बन्धी ऐसी समस्त 
सूचना दें, जा नियमों में उल्लिखिित हो, या जिसका दिया जाना 
गवनर आवश्यक समझे; विशेषतया, मन्त्री गवनर को, और 
सक्रटरी सम्बन्धित मंत्री एवं गवनर को, उस विपय की सूचना 
दें, जा गवनर के विचाराबॉन हो, और जिप्तमें उसके विशेप उत्तर: 
दायित्व का सम्बन्ध हां, या आनेवाला हो। इस प्रसन्ञ में 
गवनौर अपने मंत्रियों का परामश लेन के बाद, अपने विवेक से 
काये करता है। 

इससे स्पष्ट है कि गवर्नर का विविध विभागों के सक्रेटरिया 
से जो सम्बन्ध हाता है वह मंत्रियों के द्वारा न हो कर सीधा भी 
हो सकता है। और, वह किसी भी विषय की जानकारी के लिए 
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उन्हें आदेश कर सकता है। इस प्रकार विधान के अनुसार, 
केवल कुत्ञ घिशेष विपयों में ही नहीं, साधारण रोज़मग के 
शासन काये में भी गवर्नर का पूरा नियंत्र॥ और अधिकार हो 
सकता है ।* 
गवनर के अधिकारों की अ्धिकता--पूर्वोक्त विवेचन 
से यह स्पष्ट है कि गवर्नर के शासन-विपयक विशेष अधिकार 
प्रायः अमयादित है ( क़ नून-नि्माण तथा आय-व्यय सम्बन्धी 
अधिकारों का विचार आगे क्रिया जायगा ) | गवनौर के. ब्रिटिश 
सरकार के अधीन ओर उसी के प्रति उत्तरदायी होते हुए, यह 
कहना दुम्पादस है कि नवीन विधान से प्रान्तीय स्वराज्य की 
स्थापना की गयी है । 
प्रान्तीय स्वराज्य का अथे है पू्ण उत्तरदायित्व की स्थापना, 
अथात्‌ शासन-शक्ति का, जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के 
हाथ में आजाना; अथवा, गवर्नर का व्यवस्थातउक मडलके प्रति 
उत्तरदायी मंत्रियों के मतानुसार काये करना। यह बात इस 
विधान में नहीं है। पुन: प्रान्तों के शासन का सूत्र-संचाननन पहले 
एय; भारत की केन्द्राय सरकार द्वारा हाता था; उसके द्वारा 
कुछ अधिकार प्रान्तोंय सरकारों को दे दिय जाते थे। अब 
प्रान्तीय सरकारें केन्द्रीय सरकार के अधीन नहीं है, गवर्नेरों के 
अधिकार बहुत बढ़ गये हें । परन्तु सबवसाधारण भारतीय जनता के 


» गवनर-जनरल द्वारा ऐसा आइवासन दिया जाने पर ही कि गव-« राधारग्य 
॥जमर्रा के शासन-प्रबन्ध में इस्तन्नेप न करंगे, कार्ग्रेसी नेताओं ने अप, तुमतवले 
प्रान्तों में मंत्रिरडल निर्माण किया था ; 
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लिए तो स्थिति पूत्ंबत ही है। पहले भी ब्रिटिश सरकार का ही 
शासन था, और अब भी उसी का है । यह उसी के नियुक्त किये 
हुए, तथा उसके प्रति उत्तरदायी गबनंर की इच्छा ओर विवेक 
निभर हैँ कि यहाँ जनता अपनी राजनैतिक स्वतत्रता का कहाँ 
तक उपयोग करे । यदि गबनर अपने विशेष अधिकारों का, जो 
कि असीम है, उपयाग न कर तो जनता को प्रान्तीय स्वराज्य 
की कुछ अंश में प्राप्ति हा सकती है। इसके विपरीत, यदि वे 
विशेषाधिकारों से काम लें, जेवा कि विधान के अनुसार वहले 
सकते है, ( और लेते हैं) ता यह तिधान जनता को वर्तमान 
अवस्था स भी पीछ ले जानवाला है । | 

विशेष वक्तव्य--ऊपर हमने गवनेर के उन्हीं अधिकारों के 
विषय मं लिखा है, जो उसे विघान के अमल में आते हुए भी 
प्राप्त होते हैं । परन्तु विशप दशाओं में वह विधान को स्थगित्त 
करके शासन सम्बन्धी अन्य अधिकारों का भी ग्रहण कर 
सकता है | इसके सम्बन्ध में आवश्यक व्यारंवार बातें आगे 
ग्यारहवें परिच्छेद में कही जायँंगी । 

सन्‌ १९३६ स, पुस्तक छपते समय ( १६४७३) तह, पाँच प्रान्तों 


( संयुक्तप्रान्त, विहार, मध्यप्रान्त, वम्बई और मदरास ) में विघान 
स्थगित है, थोर गवनर ही सब शाप्तन कार्य चल्ना द्दे हैं । 


नवाँ परिच्छेद 
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( २) 

पंत्रिमंटल 
पिछले परिच्छेद में गवनर के विपय में लिखा गया है। 
गवनर अपने प्रान्त की सरकार का एक आवश्यक अग है, 
परन्तु उत्तरदायी शासन की अवस्था मं उसके अधिकार नाप्- 
मात्र के हाते हैं; वास्तविक मत्ता मंत्रियों के द्वाथ में रहती है । 
इस बात का कुछ ओर स्पष्ट करके हम भारतवषं के प्रान्तों के 

मंत्रियां के सम्बन्ध में विचार करग। 
पंत्री ऑर उत्तरदायी शासन--सन १६३५ ३० के 
विधान का उहेश्य प्रान्तों में म्व॒राज्य या उत्तरदायी शासन 
स्थापित करना है। इसका व्यावहारिक अथे यह है, कि गबनर सब 
शासन-काय मंत्रियों के परामश के अनुसार करें, ओर मत्रों प्रांत 
की जनता के प्रतिनिधियों अर्थात्‌ प्रांतीय व्यबस्थापक मंडल के 
प्रति उत्त दायी हों। शासन सम्बन्धी कोड कार्य चाहे गवनर 
के नाम से ही हो, उत्तरदायी शासनपद्धति में वह उस अपनी 
जिम्मेबरी पर नही करता। केवल दो विशेष दशाएँ ऐसी हैं, 
जब गवनर मत्रियों के परामश के विरुद्ध अपने अधिकार का 
उपयोग करता है--( १) जब व्यवस्थापक मंडल यह प्रस्ताव 
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पास करदे क्लि उसका मंत्ियां में विश्वास नहीं है, ओर (२) जब 
गवनर को यह निश्चय होजाय कि यद्यपि व्यवम्थापक मंडल का 
मन्त्रियों में विश्वास है, पर स्वयं व्यवम्थापक मंडल लोकमत का 
सूचक नहीं है, अथात बह ऐसा नहीं है, जिसका प्रान्त की जनता 
साथ देती हा । 

पहली दशा में मंत्रियां को त्यागपन्र देना पड़ता है और 
उनकी जगह व्यवस्थापक मडल के वे सदम्य नियुक्त किये जाते 
हैं, जिनका समर्थन व्यवस्थापक मंडल के बहुमत द्वारा होता हो । 
परन्तु यदि मंत्रियों का यह विश्वास हो कि जनता उनके 
साथ है तो वे गवनर का ठ्यवस्थापक मंडल भंग करके उसका नया 
निर्वाचन कराने के लिए कह सकते है । नये निर्वाचन से इस बात 
का फैसला हो जाता है क्रि मंत्रियां का कथन कहाँ तक ठाक है। 
यदि नये निर्वाचन के बाद व्यवस्थापक मंडल में मंत्रयों के 
समर्थ हों का बहुमत हो तो इप्का अथ यह है कि प्रान्त मात्रियों 
के साथ हैं। ऐसी स्थिति में गवनर को अपने पुरान मत्रियों के 
परामश के अनुसार काय करना होता है । यदि नये चुनाव के 
बाद व्यवस्थापक मण्डल में बहुमत संत्रयों के समथंकों का नहीं 
होता, वरन उनके विरोधियों का हाता है, ता इसका अथ्थ यह है 
कि जनता मंत्रियों के साथ नहीं है। एसी परिस्थिति में पराने 
मंत्रियां का त्यागपत्र देना होता है, ओर उनकी जगह ऐसे व्यक्ति 
मंत्रा नियुक्त किये जाते हैं, जिनका व्यवस्थापक मंडल मे बहुमत 
हो; और गवनर को इन नये सत्रियों के परामश के 
अनुसार शासन-काये करना अनिवाय हा जाता है। 
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दूसरी दशा में भी व्यवस्थापक मंडल भंग करके तथा नया 
निवाचन करके इस बात का निणय किया जाता है कि वास्तव 
में प्रात्त की जनता मंत्रियों का साथ देनेवाती है, या नहीं | 
निदान, उत्तरदायी शासन में गबनर को सदेव एस मंत्रियों के 
परामर्श के अनुसार काम करना होता है, जिन्हे व्यवस्थापक मं डल 
के बहुमत का समर्थन प्राप्त हा; जिनका प्रान्‍न्त की जनता साथ 
देती हा। इससे म्पष्ट है कि उत्तररायी शासनपद्धति में मत्रियों 
का स्थान विशप महत्वप्रण होता है । 

मत्रिमदल का निर्माण प्रन्तीय व्यवस्थापक मंडल का 
निर्वाचन हो जाने के बाद गवनार इस दल के नता को मंत्रिमंडल 
बनाने का निमंत्रण देता हैं, जिसका व्यवस्थापक सभा में बहुमत 
हो | जब वह नता मंत्रिमंडत्त बनाना स्वोकार कर लता है ता उस 
से मंत्रियों के नाम देन के लिए कहा जाता है। मंजिमडल बनाने- 
वाला व्यक्ति प्रधान मंत्री ( प्राइम-मिनिस्टर या प्रिमीयर ) कह- 
ताता है। मंत्रियों क काम का बटवारा किस प्रकार हा, इसक्ता 
निणय गवर्नर प्रायः प्रधान मंत्री के परामश से करता हैं| वैस 
विधान के अरुसार वह अपने विवेक स भा कर सकता है ' जिप् 
मंत्री का जो मुख्य कार्य सोंपा जाता है, उसे उसके अनुसार ही 
सम्बाधित किया जाता है, यथा-अथं-मंत्री, शिक्षा-मंत्री, आदि । 

विधान के अनुसार किसी प्रान्त के मंत्रियों की संख्या 
निर्धारित नहीं है। यह आवश्यकतानुसार घट-बढ़ सकती है। 
मंत्रियों की नियुक्ति गवनंर द्वारा, उसके विवेक के अनुसार होती 
है; अर्थात्‌ इस कार्य में उस किसी का परामश लेना आवश्यक 
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नहीं। साथारण प्रथा यही है कि गवन्र उस दल्न के नेता के 
परामश के अनुमार ही मंत्रिमंडल बनाये, जिसका व्यवस्थापक 
सभा में बदुमत हैं । जब इस प्रथा की अवदेल्नना की जाती है, 
और अल्वसंख्यक दल के नेता को मंत्रिमंडल बनाने का अवसर 
दिया जाता है तो वह मन्जिमण्डल म्थायी नहीं हा। पाता, जब तक 
कि उस सहयोग देनवाले दलों की शक्ति पर्याप्र न हो, अथात्‌ 
ठयवस्थापक सभा के इन सब दलों के सदस्य मिल कर बहुमत 
दल के सदस्यों स काफी अधिक न हो । 
मन्त्री उन व्यक्तियों में स हा सकते हैं, जो प्रान्त क ठ्यव- 
स्थापक मण्डल के सदस्य हाो'। अगर काई मन्त्री लगातार 
&: मदीन तक व्यवम्थापक्र मण्डल का सदस्य न हों ता उसे 
अपने पद से प्रथकू होना पढ़ता है | कभी-कभी ऐसा होता हे कि 
प्रधान मन्त्री किसी ऐसे व्यक्ति को मत्रिमण्डल में लना चाहता है, 
जो व्यवस्थाप # मण्डल का सदस्य निवाचित न हुआ हो । एसी 
दशा में उस व्यक्ति को मन्त्री ता बना लिया जाता है, परन्तु 
प्रधान मन्त्री अपने दल के किसी प्रमुख सदस्य से त्यागपन्र 
दिलवा कर उसकी जगड़ उस मन्त्री को निवांचित करने का 
प्रयत्न करता है । यदि यह काये छ: महीने तक न हों ता इस 
मन्त्री को त्यागपन्न दे देना होता है। 
सम्मिलत या गंगा-जपुनी मंत्रिमएट्त--कर्भी कभी 
ऐसा हाता हैं कि व्यवस्थातक्र सभा में फ्रिसी एक दल का स्पष्र 
बहुमत नहीं होता । ऐसी दशा में, मंजिमण्डल का निर्माण करने 
के लिए गवनोर उस दल के नेता को निमञ्जित करता है, जो दूसरे 
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दलों के सहयोग से (बहमत प्राप्त करक) मन्जिमण्डल बना सके । 
इस प्रकार बनाये हुए मन्जिमण्डल को सम्मिलित मन्जिमण्डल् 
या गंगा-जमुनी सन्जिमण्डल ( काोअलिशन मिनिस्टरी ) कहते 
हैं। एस मन्त्रिमण्डल़ के सदस्यों के जहृश्यों में भिन्नता होने के 
कारण उसकी प्राय: काइ स्थिर नीति नहीं रहती । 
प्त्रियंदल-निमाण सम्बन्धा वेधानिक संकट-- 
मंत्रिमण्डल के निर्माण सम्बन्धी एक ओर समस्या विचारणीय 
है । कल्पना करों, व्यवस्थापक सभा में एक दल का स्वतंत्र बहुमत 
है, अथात उसके सदस्यां की संख्या अन्य सब दलों को संख्या के 
योग से अधिक है । गवन र इस बहुमत वाल दल के नता को 
मंत्रिमण्ठन्न बनान के लिए आमत्रित करता है, परन्तु यह नता 
मत्रिमण्डल बनाने स इनकार करता है। और, अल्प-संख्यक दलों 
के नता भी या ता मंजिमण्डज्ञ बनाते ही नहीं, अथवा यदि 
बनाते है तो व मंत्रिमंडल विशप समय तक रहते नहीं। इस समस्या 
का हल केसे ही ? इसके लिए विचार करना चाहिए कि बहुमत 
दल का नता मंजिमण्डल बनाना अम्वीकार क्‍यों करता है। 
अवश्य ही, इसका कारण यह हंगा कि उसकी दृष्टि में, और 
इसलिए अधिकांश जनता की दृष्टि मेंशासन-विधान असंतोपप्रद 
है, ऐसी दशा में विधान को बदलना, और उसमें यथेष्ट सुधार 
करना ही एक म।ज सफल उपाय है। 
पंत्रिंहेल से किसी मन्त्री का पृथक्करण-- 
यदि प्रधान मंत्नी किसी मंत्री को मन्जिमण्डल से प्रथक करना 
चाहे ता वह उसे त्यागपत्ञ देने की प्रेरणा करता है | यदि वह 
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इसमें सफल हो जाय, अर्थात्‌ वह मंत्री अस्तीफा दे दे तो मामला 
निपट जाता है। परन्तु यदि वह मन्त्री अपने पद का 
परित्याग न करे ता प्रधान मन्जी अपना तथा अपने मन्ज्रिमण्डल 
का त्यागपञच्ञ देकर नया मंजिमण्डल एसा बनाता है; जिसमें 
उपयुक्त मनन्‍्ञी न रदे । 


पन्त्रिपण दल का सभापतित्व--मन्त्रिमए्डल अपने कार्य 
के लिए संयुक्त रूप से उत्तरदायो माना जाता है, इस दृष्टि से 
उसका सभापति वास्तव में प्रधान मन्जी होना चाहिए, जिसस 
प्रत्यक मन्जी उसको मुख्य माने । परन्तु विधान के श्रनुसार 
गवनोर, अपने विवेक स,सभापति होता है । इससे मंत्रिमण्डल में 
संयुक्त उत्तरदायित्य की भावनां का उदय द्वाने में बाधा उपस्थित 
होती है । 

मंत्रियों का वेतन--मंत्रियों का वेतन प्रान्तीय व्यवस्थापक 
मण्डल समय-समय पर निधारित करता है, और जब तक वह 
निर्धारित न करे, गवनर उसका निश्चय करता है, परन्तु क्रिसी 
मन्त्री का वेतन उसके काये-कोल में बदला नहीं जाता। सन 
१९३७-३९ में आठ प्रान्तों में कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल थे । इन प्रान्तों 
में मंत्रियों का वेतन पांच-पांचसो रुपये मासिक था। अन्य प्रांतों 
में वतन अधिक था, ओर है ।* कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल बनने से पूव 
इन प्रान्तों में भी मन्त्रियों का वेतन बहुत अधिक था | 


छ लोगों की यह धारणा है कि काग्रेसी प्रारन्तों में यद्यपि मंत्रियों का वेतन 
कम था, उनका कुल ख़च बहुत अधिक होता था। परन्तु दिसाब लथाने से यह 
बात गलत साबित होती दे । 

रै रे 
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मंत्रियों के अधिकार--सन्‌ १६३५ का विधान, प्रांतीय 
शासन के सम्बन्ध में. गवनरों के अधिकारों से भरा हुआ है । 
उन्हीं के साथ मन्कन्रियां के अधिकारों का कुत्न उल्लेग्व मात्र है । 
यदि वास्तव में यहाँ प्रांतीय मस्वराज्य की स्थापना की जाती, तो 
यह बात न होती; उस दशा में ता प्रांतीय शासन के सूत्र-सचालक 
ओर कर्ता-धचर्तां सब कुछ मन्त्री हा होते, ओर गवनर उनकी 
यात पर माहर लगानवाला होता | परन्तु बतमान दशा में गवनर 
अनेक महत्वपृण विषयों में मन्त्रियों का परामश मानने को वाध्य 
नहीं है । तथा गवनेर को कार्य-सचालन सम्बन्धा नियम-निर्माण 
का जी अधिकार है, उसके अनुसार सरकारा ( सिविलियन ) 
सेक्रेटरियों को सीधे गवनर के पास पहुँचन का, ओर मन्च्रियों 
के काये में बाघक हान का अवसर मिलता है । 
कई बड़े-बड़े सरकारी विभागों के प्रधान अधिकारी अग्विल 
भारतीय सर्विस के होते हैं । इनको भर्ती भारतमन्त्री द्वारा होने के 
कारण, मन्त्रियों का इन पर यथेष्ट नियंत्रण नहीं रहता । 
पुन: शासन सम्बन्धी किसी विपय में आज्ञा चाहे गवनर दे, 
या मन्जी अथवा संक्रेटरी दे, वह आज्ञा प्रत्येक दशा मं गवनेर 
के नाम से हैं दो जाती है । यदि मन्जी अपन प्रांत की जनता 
की माँग का विचार करके, राजनेतिक बदियों को मुक्त करने कों, 
अथवा किसानों पर माल्गुज़ारी का भार कम किय जाने का, 
आज्ञा देते है, तो वह आज्ञा गवनर के नाम से ज़ारां हाने के 
कारण, जनता को अपने मन्जियों के उपयोगी कार्या का समुचित 
परिचय नहीं मिलता, उसकी दृष्टि में ता गवनार का हो महत्व 
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बना रहता है। इन बातों स, तथा गवर्नार के विविध अधिकारों 
से, मन्न्रियों के प्रभाव हीन हाने मे कुछु सन्देह नहीं रहता । 

पालिमेंटरी सेक्रंटरी -- कई प्रांतों में मन्चियो' के सहायक 
नियुक्त हैं; इन्हें पालिमेटरा। सेक्रेटरी कहते हैँ । य मन्त्रियो को, 
उनके, विशेषतया व्यवस्था सम्बन्धी कार्या में आवश्यकतानुसार 
सहायता देत हैँ । इनके वतन और भत्त के लिए प्रति वर्ष प्रांतीय 
व्यवस्थापक सभा की स्वीकृति ली जाती है। क्‍योंकि इन पदो' 
पर व्यवस्थापक सभा के सदस्यों की ही नियुक्ति की जाती है, 
इस लिए, विधान के अनुसार यह आवश्यक द्वोता है कि 
व्यवस्थापक सभा यह क़नून पास करे कि सरकारी कॉप से 
वेतन पान के कारण, कोई पालिमेटरी सेक्रेटरी व्यवस्थापक सभा 
की सदस्यता स वंचित नहीं किया जायगा । 

कुछ लोगो का कथन है कि, क्‍योंकि विधान में इनकी 
नियुक्ति तथा अधिकारो' का उल्लेख नहीं है, अतः इनकी कोई 
वेधानिक स्थिति भी नहीं हैं। सम्भवत: इसा लिए सिविल सर्विस 
के स्थायी सेक्रटरी इनके पास सीधे फ़ाइलें भेजने में संकोच 
करते हैं | व्यवस्थापक सभा के अधिवेशन के समय जब किसी 
विभाग सम्बन्धी कोई प्रश्न पूछा जाता है ता कुछ भादमी 
पालिमेंटरी सक्रेटरियों द्वारा उसका जवाब दिया जाना अच्छा 
नहीं समझते | यदि किसी अखिल भारतीय समस्या पर विचार 
करने के लिए. भारत-सरकार द्वारा कोई सभा करायी जाती है, और , 
उसमे किसी प्रांत का, रक्त समस्या स सम्बन्ध रखनेवाल 
विभाग का, मन्जी उपस्थित नहीं हो सकता, तो बहुधा 
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डसमे पार्लिमेंटरी सेक्रेटरी की अवहेलना करके सिवि- 
लियन सेक्रेटरी को प्रांत का प्रतिनिधि बनाकर भेज दिया, 
जाता है । यद्द ठीक नहीं है। पालिमेंटरी सेक्रेटरी का पद उप- 
मनन्‍्जी का समभका जाना याहिए, और सिविलियन सेक्र टरिया' 
से, उनकी अधीनता में काम करान की प्रथा डाली जानी चाहिए। 
अनेक उपयागी बातें जा विधान में नहीं हुआ करतीं, प्रथाओं' 
ओर नियमीपनियमा' स बना ली जाया करती है । 

एटडवाकेटजनरन -गवनरों के परांतों में से प्रत्येक में एक- 
एक एडवाकेट-जनरल रहता है। इस पद्‌ के लिए उस प्रांत का 
गवनर ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करता है, जिसमें हाइंकाट का जज 
होने की योग्यता हो । उसका कतव्य प्रांतीय सरकार का क़ानूनी 
विपयो' पर परामश देना, आर हाइकाट में सरकार की तरफ़ से 
वकालत करने आदि के ऐस अन्य क़ानूनी काय॑ करना हांता है, 
जो गवर्नर समय-समय पर उसके लिए निर्धारित कर । वह उस 
समय तक अपने पद पर आरूढ़ रहता है, जब तक कि गवर्नर 
चाहे; ओर उसे उतना वेतनादि मिलता है, जितना गवनेर निश्चय 
करे | गवनौर यह काये अपने व्यक्तिगत निर्णय से कर सकता है, 
अर्थात इसमें वह मन्जियों का निर्णय मानने को वाध्य नहीं है। 

इड़टेड में इस प्रकार का' अधिकारी ( “अटार्नी जनरल? ) 
मंत्रिमण्डल का ही अंग समझा जाता है; उसकी नियुक्ति प्रधान 
मन्त्रों द्वारा होती है, ओर मत्रिमएण्डल के बदलने पर उसे भी 
ट्यागपत्र देना पड़ता है। भारतबप में, विधान से एडबोकेट- 
जनरल का पद ऐसा नहीं किया गया । 
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पन्त्रिएठल और गवनर; शासन-विधान का 
खोखलापन--नये निधान में कहने को प्रांतीय स्वराज्य 
की स्थापना की गयी है, परन्तु इसमें विशप तत्व नहीं 
है। मन्त्रिमएडल के अधिकारों में गवन र कितना हस्तक्षेप 
कर सकते हैं, ओर इसके फल-स्वरूप विधान का दावा कितना 
सारहोन है, इस प्रमाणों की कमी नहीं है । 

सन्‌ १३४१ में घिघ के गवनर न उस प्रान्त के शासन के रोजमर्रा के 
कार्मो में इस्तचेव छिया और कुछ नियुक्तियाँ मनश्रियाँ को उपक्ता करके 
अपने विशेषषिद्ार सं की | इस सम्जन्च में वहाँ के प्रधान मन्नी खान 
यहादुर श्रज्ञावश्श ने अ्रसस्वत्नी में श्रपने तथा गवनर के मत-भेद के 
सम्बन्ध में वक्तत्य दिया था | इसके बाद का बात है गवनर न खान 
बहादुर श्रल्लावख्श को उनके बहुमत प्र/प्त हवाते हुए भी प्रधान मन्नी के पद 
से वर्खाहत ऋर दिया, इसका प्रस्यन्ष कारण यहा मालुम हुआ्रा छि उन्हंनि 
भारत के प्रति ब्रिटश सरकार की तत्म्ाव्वीन नीति के विराध में, सरकार 
द्वारा प्रदान की गयी अपनी उपायियों का परित्याग शिया था, यद्यपतवे 
सरकार को युद्ध प्रयर््नों में सहगोंग देने के लिए यथाश क्त प्रयत्न शर्त 
ये। इसझ्ा स्पष्ट अर्थ यह टुआ झरि चाहे किसो प्रान्त का प्रधान मत्री 
अपनी स्यवस्थापकू सभा का कितता हा विश्वास-पात्र हो, शोर अपने 
पद को जिम्मेदरी कितनों ही याग्यता सं पूरा क्रता हा, वह प्र'न्त के 
गवनंर का विश्वास था देने पर अपने पद पर बिल्कुब नहों ठहर सच्ता । 
| बड़े दुस्ख का विपय है कि किसी दुष्ट ने राष्ट्रीय विचार वाल तथा 
स्वाभिमानो शभ्रज्ञावरुश जी की हत्या कर डाली । | 

सन्‌ १६४३ ई८ में प्रधान मंत्री के स्यागपतन्र देने पर बगाज में मं श्रमंडल 
का अन्त हाना कम चिन्तनोय नहीं हैं | बढ़ा के मत्री श्र' फतलुल हू ने 
असस्बत्बी में सविस्तर और व्योरेवार वक्तढण दते हुए गबनेर पर स्पष्ट रूप 
से यह झारोप ब्गाया छि उपने शासन के रोजमर्रा के काम में इस्तच्ेप 
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किया, निरंकुशता का परिचय दिया, पच्च गत से काम लिया और आदेश 
पश्र का उल्लघन किया | उन्हांन कहा छि यदि यह झसरबला वास्तविक 
पानिमेंट इोती ता ऐसा गवनंर बहुत पहले अपने पद से हटा 
दिया जाता | सरकार की आर से इन बार्तो का कोई उत्तर नहीं 
मित्ना | [ पोछे यहाँ गवर्नर न दूसरा मंत्रिमंडक्ष बना दिया 
गया दें ।] 

इस विपय में और भी बहुत कुछ कहा जा सकता है पर ये 
उदाहरण भो इस बात को सिद्ध करने # लिए पर्याप्त है कि 
मंत्रिमंडलों के वैधानिक अधिकार बहुत कम हैं; शासन 
विधान का प्रान्तीय म्वराज्य सम्बन्धी दावा निस्सार है। 

विछुले परिच्छेद में बताया जा चुका है कि ह्स समय पाँच प्रार्न्तों में 
विधान स्थागित है । इन प्रान्तों में मश्निमडत्ब कार्य नहीं कर रहे हें | सब 
शासन कार्य का संचात्नन गवरनरों द्वारा हा रहा है। उनके कुछ 
सल्नाइकार हैं, जा उन्हें आवश्यकतानुसार परामशं देते हैं, परन्तु किसी 
भी प्रकार जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं हें । 





दसवाँ परिच्छेद 
प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल 
+क्फम्ट ला 
(१) 
संगठन 
प्रन्तीय व्यवस्थापक मणठल की सभाएँ ओर उनकी 


अवधि--पहले ब्ताया जा चुका है कि ब्रिटिश भारत के ग्यारह 
प्रान्त ' गवनर के प्रान्त ? कहलाते हैं । इनके व्यवस्थापक मण्डलों 
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में सम्राट-प्रतिनिधि गवनर के अतिरिक्त, छः: प्रान्तो' अथान (१) 
मदरास, ( २) बम्बइ, (३ ) बगाल, ( ४) संयुक्नप्रान्त, (५ ) 
बिहार ओर ( ६ ) आसाम में दो-दा सभाएँ, ओर शेप पाँच 
प्रान्तों अथात्‌ पंजाब, मध्यगप्रान्त आर बरार, पश्चिमोत्तर सीमा- 
प्रानन्‍त), उड़ीसा ओर सिन्‍्ध में एक-एक सभा है |& जिन छः 
प्रान्तों के ठयबस्थापक सण्डलों में दा-दा सभएँ है, उनकी उन सभाश्रों 
के नाम क्रमश: व्यवम्थापक सभा ( लेजिस्लटिव असम्बत्ती ) 
ओर वठ्यवस्थापकर परिषद (लेजिम्लटिव कोंसिल), हैं ओर, जहाँ 
एक दही सभा है, वह उ्यवस्थापक सभा कहलाती है। किसी 
प्रान्त की व्यवस्थापक सभा (६ असम्बली ), अपनी प्रथम बैठक के 
निधारित दिन से, अधिक से अधिक पाँच वष तक रहती है, इस 
समय के बाद भंग हो जाती है। व्यवस्थापक परिषद एक 
स्थायी संम्था होती है, जो कभी भंग नहीं होती इसके लगभग एक- 
तिहाइ सदस्य निधोरित नियमों के अनुसार तीन-तीन साल में 
बदलते रहेंगे । इस प्रकार प्रत्यक तीन साल के बाद इसके एक- 
तिहाई सदस्यों का नया चुनाव होगा। कोन-कोन से सदस्य 
पहले तीन सातज्न बार ओर कौन-कौन से पहले छः साल बाद 
इससे प्रथक्‌ हांग, इसका निणय गवनर, अपने विवेक से करेगा । 
सदस्य न होते हुए भी प्रत्येक मन्त्री तथा एडवोकेट-जनरल 
अपने प्रान्त की व्यवस्थापक सभा तथा व्यवम्थापक परिपद की 
इन ग्यारह प्रार्न्ता में से इस समय केबल छः में व्यवव्यापक मटन काम कर रहे हैं । 
पाौच साल का समय व्यतीत हो जाने के कारण प्रान्तीय व्यवश्वापक सभाओं 


का नया सगठन गत वष ( १९४२ ) में हो जाना चाहिए बा; अभी तक नही किया 
गया, इसका कारण युद्ध का दोना बताया गया है। 
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श्‌ः 


कारवाई में भाग ले सकता है । हाँ, वे अपना मत उसी सभा 
में दे सकते हैं, जिसके वे सदस्य होते हैं । 

इन सभाओं के सम्बन्ध में अन्य बातों जानने से पहल यह 
झान प्राप्त कर लेना आवश्यक है कि केसी-केसी यॉग्यता के 
ठयक्ति इसके सदस्यों का नित्राचन करते है, और सदस्य बन 
सकते हैं । 

निवोचक--निर्चाचक-सूची में किसी व्यक्ति का नाम दज 
नहीं क्रिया जाता, जब तक कि वह इक्कीस वर्ष का न हो, और 
ब्रिटिश प्रजा न हो। जो व्यक्ति पागल हो, ओर न्यायालय से पागल 
ठहराया गया हो, बह निवोवक नहीं हो सकता । 

+िक्‍्ख, मुसलमान, एँग्त्ती-इणिडियन, योरपियन या भारतीय 
ईसाइ निर्वाचक-संघों से क्रमशः इन्हीं जातियों के व्यक्ति 
निर्वाचक हो सकते हैं। ये व्यक्ति साधा>ण निवाचक संघ में 
मत नहीं दे सकते; हाँ, आसाम ओर छड़ीसा में स्त्रियों के 
लिए सुरक्षित जगहों के सद॒स्थां के निर्वाचन में मत दे 
सकते हैं । 

साधारण निर्वाचन में कोई व्यक्ति एक से अधिक निवाचक- 
संघ में मत नहीं दे सकता । हाँ, निवाचक-संघ में मत देनेवाला 
व्यक्ति ख्रियों के चुनाव के लिए विशेष रूप के बनाए हुए निवा- 
चक मंघ में मत दे सकता है । 

निर्वाचन. सम्बन्धी अपराध का दोपी, वथा देश 
निकाले, या क्रेद की सजा भुगतनेवाला व्यक्ति मत नहीं दे 


सकता । 
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स्त्रियों के मताधिकार के सम्बन्ध में यह व्यवस्था है कि जिस 
स्त्री का नाम उसके पति के देहान्त के समय, उसके पति की 
योग्यता के कारण निर्वाचक्र-सूची में दज हा, उसका नाम दक्त 
सूची में तब तक दज रहता है, जब॒ तक कि वह फिर विवाह न 
करले, या उसमें कोइ उपयुक्त अयोग्यता न हो जाय। किसी 
आदमी की इस योग्यता के आधार पर एक ही स्त्री मताधि कारिणी 
हो सकती हे । 
सदस्यों की याग्यता ---वही व्यक्ति प्रान्तीय व्यवस्थापक 
मण्डल की किसी सभा का सदम्य चुने जाने याग्य होता है. 
जिसका नाम निवॉचक-संघ की सूची में दज होता है, और 
( क ) जो ब्रिटिश प्रजा। हो, (ख ) जो व्यवम्थापक सभा 
की मेम्बरी के लिए पच्चीस वप और उयवस्थापक परिषद 
की मेम्बरी के लिए तीस व से कम आयु का न हो, तथा (ग) 
जिसमें निधारित योग्यता हो । 
कोइ व्यक्ति प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा या परिषद का सदस्य 
चुने जान या होने के अयोग्य ठहराया जाता है, अगर-- 
(क)--वह कोई ऐसी सरकारी नोकरी करता हो, जा प्रान्तीय 
उ्यस्थापक मण्डल के कानून के अनुसार, सदस्यता के लिए 
अयोग्यता मानी जाती हो । 
[ किसी प्रान्त का मनत्री हो ने से कोई ब्यक्ति सदस्य बनने के 
अयोग्य नहीं होता | । 
(ख)--वह पागल हा; और किसी न्यायात्य द्वारा पागल 


ठहराया गया हा । 
१७ 
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(ग)-- वढ़ ऐसा दिवालया हो, जो बरी न किया गया हो । 

(घ)--वह नवीन प्रान्तीय शासनपद्धति के अमब मे आने से 
पृथ या इसके पश्चात, निवोवन सम्बन्धी निधारित 
अपदाय का दोषों पाया गया हो, ओर इस बात को 
निर्धारित समय व्यतीत न हुआ हो । 

(च)--वहू नवीन प्रान्ताय शासनवद्धाव के अमल में आने से 
पूर्व या इसके पश्चात, त्रिटिश भारत के, या किसी 
देशी राज्य के न्‍्यायात्रय में किसी अन्यअपराध का 
अपर।धी ठहराया गया हा, ओर बस देशनिकाल या 
दो वष से अधिक क्रेद की सज़ा मिली हो, ओर उस 
मुक्त हुए पाँच वर्ष या एसा समय, जा गवनर उचित 
समझे, न व्यतीत हुआ हं। । 

(छ)--उसने, केन्द्रीय या प्रांतीय व्यवस्थापक मणइल का 
सदस्य नामज़द हा, या किसी नामज़द व्यक्ति का 
निर्वांचन-एजन्ट होकर, निधारित समय के निवाचन- 
ठयय का हिसाब पेश न किया हों, ओर उस बात को 
पाँच बप का समय व्यतीत न हुआ हो, या गबनर ने 
उसकी इस विषय सम्बन्धी अयोग्यता न हटाई हो । 

कोइ व्यक्त किसी सभा का सदस्य चुने जाने के अयोग्य 
होगा, जब कि वह किसी फ़ोजदारी अपराध के लिए देशनिकाले 
या क़ेद का दंड भुगत रहा हो । 

यदि कोई ऐसा व्यक्ति, सदस्य के रूप में, किसी सभा में बेठे 
ओर मत दे, जिसमें सदस्यता की योग्यता न हो, या जो सदस्य 
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बेठगा और मत देगा, उस पर प्रति दिन पाँचसां रुपय के हिप्ताब 
स दण्ड हागा | 

सदस्यों क रियायती अधिकार--- जहाँ तक कोई सदस्य 
इन सभाओं के नियमों की अवहेन्नना न करे, उस इन में भाषण 
करने की स्वतन्त्रता है। क्रिसी सदस्य पर, सभाओं या इनकी 
कमेटियों में भापण या मत दैने के कारण, या सभा के अआदेशा- 
नुसार उसकी रिपाट, मत या कार्रवाइ प्रकाशित करने के कारण, 
काइई कानूनी कारवाई नहीं की जासकती। अन्य बातों में, सदस्यों 
के रियायती अधिकार वे हैं, जा समय-समय पर व्यवस्थापक 
मंडल के क़ानून स निधारित हों। जा सदस्य सभाओं के नियमों 
या स्थायी आज्ञाओं को भंग करें, या अशिष्ट व्यवहार कर, उन्हें 
सभाओं स हटान के अतिरिक्त, सभाएँ या उनकी कमेटी या उन 
का कोई पदाधिकारी उनको न्यायालय की भांति कोइ दण्ड नहीं 
दे सकता। जा व्यक्ति इन सभाओं म॑ से किसी कमेटी के 
सामने, कमेटी के चेयरमेन द्वारा कहे जाने पर, साक्षी देने या 
जरूरी काग़ज़ात पेश करने से इनकार करे, उसको ८ न्यायात्रय में 
दं।पा ठहराए जाने के बाद), दंड दने के नियम व्यवस्थापक मण्डल 
के क़ानून स बनाये जासकते है । 

वेतन और भत्ता-व्यवस्थापक मण्डल के सदस्यों की दिया 
जानबाला वतन ओर भत्ता समय-समय पर मण्डल के क़ानून 
द्वारा निधारित होता है। जब तक किसी प्रान्त का व्यवस्थापक 
मण्डज् इस विषय का क़ानून न बनावे, सदस्यों को भत्ता उसी 
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प्रकार दिया जायगा, जैसा इस विधान के अमल में झआाने से 
पूव दिया जाताथा। इस प्रकार अब प्रान्ताय ठ्यवस्थापक सभाएँ 
अपने सदस्यों को भत्ते के अतिरिक्त, नियमित रूप से वेतन भी 
दे सकती हे । 

संयुक्तप्रान्तीय- व्यवम्थापक सभा ने निश्चय किया था कि 
यह वेतन ७५) प्रति मास हो । इसके श्रतिरिक्त जितने दिन 
सदस्य सभा अश्रधिवेशन में उपस्थित हों, उन्हें ३) प्रति दिन और 
मिले । जब सदस्य अ्रपन कार्य सम्पादन के जल्िए सफर करे, तो 
उन्हें रेब के ड्यांढे दज के दा टिकटों का मुल्य मिलन | 

संयुक्तग्रान्त में उस समय कांग्रेस दल पदारूढ था और कांग्रेसी प्रान्तों 
में मन्ध्रियों की तरह, सदस्यों का वेतन ओर भत्ता मित्नाकर पहल्न की 
सरकारों के समय को अ्रपत्षा, एवं वतमान गैर-काग्रसीं सरकार वाले 
प्रान्तों की अ्रपेत्षा, कम था । 

व्यवस्थापक मणठल को मान-रक्षा-पहल कहल कहा जा- 

चुका है कि प्रान्तीय व्यवम्थापक्र सभाओं का यह अधिकार है 
कि यदि कोई सदस्य या दशंक आदि सभा के नियमों केविरुद्ध, 
या अशिष्ट व्यवहार करे तो वे उस सभा-भवन से निकाल दें । वे 
यह कानून भी बना सकती हे कि यदि कोइ व्यक्ति सभा की 
किसी कमेटी के सभापति की आज्ञा की अबवहेलना 
करके, कमेटी के सामने गवाही देने, या कोड दस्तावेज़ पेश 
करने, स इनकार करे तो उस न्यायात्नय द्वारा दंड दिया जाय। 

यदि गवनर यह नियम बनादे कि वतंमान या भूत-पूर्वा सरकारी 
कर्मचारी अमुक दशाओं में कमेटी के सामने पश किये जा सकगे तो उन 
दशाओं को छोड़कर श्रन्य दशाशओ्रों में व कमेटा के सामन गवाद देने को बाध्य 
नहीं किये जासकेगे | इसी प्रकार, गवनरका नियम बन जाने पर,काई कमेटी 
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किपी ड्यक्ति को उन विषयों पर प्रक्राश डालने के लिए न बाध्य कर 
सकेगी जिन्हें गवनर गुप्त समझे । 

त्रिटिश पालिमेंट की दोनों सभाओों का यह अधिकार है कि 
यदि कोई व्यक्ति नियम-विरुद्ध व्यवहार कर तो सभाएँ स्वयं वारंट 
निकाल कर उसे गिरफ़ार करने | भारतवप में विधान ने प्रान्तीय 
व्यवस्थापक मंडवत्तों को सभाओं को ऐसा अधिकार नहीं दिया है। 
व इस विपय में न्यायालयों के आश्रित हैं । 

प्रान्तीय व्यवस्थांपक सभा का संगठन--अगले प्रष्ठ में 
दिये हुए नक्शे से यह ज्ञात होजायगा कि विविध प्रान्तों की 
ठयवथापक सभाओं में, किस-किस निवाचक-सघ से, कितने- 
क्रितने सदस्य होते है, अथात भिन्न-भिन्न सम्प्रदायो' ओर विशेष 
हितों के प्रतिनिधियां के लिए कितनी जगहें निश्चित है । 

नक्शे के सन्बन्ध में निम्नलिगित बातें उल्लेखनीय हे:-- 

जो मतदाता मुसलमान, लिकक्‍व, भारतीय ईसाई, एग्लो-इंडयन, 
ग्रधवा योगपियन निर्वाचन क्षेत्रों के नही होते, उन्हें ही साधारण निर्वा- 
चक सघ में मत दने का श्रत्िक्रार हाता है । इस निर्वाचक-संघ में 
आ्राधिऊांश हिन्दू ही होत हैं । 

बस्बई में साधारण जगहों में ७» जगद्द मरार्ठों के लिए सुरक्षित हैं । 

हरिजनों ( इनमें व ब्यक्त गिन जान जाते हैं, जिन्हें द्विन्दू समाज 
के कट्टर आादमों न्‍्यूनाधिक अ्रस्परश्य मानते हैं). श्र मरार्ठों के वास्ते स्थान 
सुरक्षित छन्‍न के लिए कुछ साधारणा निर्वाचक-सर्घों में एक या श्रविऋ 
जगह उनके लिए सुरक्षित रखा जायेंगो; शक्त प्रत्येक निर्वाचक सघ में 
कम से रकम ए स्थन अ्रम्य एस ब्यक्ति के चुन जाने के लिए रहेगा. जो 
साधारण निर्वाचक-संघ स चुना जा सकता हा । 


ठ्न 


्छ 
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हरिजनों के लिए पसिन्‍्ध श्रोर पशिचिमात्तर स॑माप्रांन्त कां छोड़ऋर 
ग्रन्य सब प्रांतों में कुछ जगह सुरक्षित हैं, ओर ये साधारण जगहों में 
ही सम्मित्वित हैं । उक्त सुरक्षित जगहों का दिसाब इस प्रकार है :-- 
मदराख ३०, बम्बई २१, बगाल ३०, सयुक्तप्रांत १०. पत्ञाब ८, चिद्दार 
१५, मध्यपांत खरार २०, आ्रासम ७, श्रोर उड़ीसा ६ । ये जगह शहरों 
भोर दद्दातीं निर्वाचन-चेन्नों में विभक्त हैं। सब्र हरिजन निर्वाचन एक 
प्रारस्मिछ निर्वाचन में भाग लका, प्रत्येक जगह के लिए चार उसम्मेदवार 
चुनगे । जा चार धथक्ति इस चुनाव में सब से अ्रधिक्त मत प्राप्त करगें, 
वे ही साधारण निर्वाचऋ संघ के उम्मेदवार मान जायेंगे, दूसरे व्यक्ति 
इरिज़नों की ओर से उम्मेदवार नहीं मान जायगे । 

पञ्ञाब के ज़ञमोदारों छो जगहों में स एक जगह तुमांदार के लिए 
सुरक्षित है । 

भिन्न-भिन्न ज्ञातियों को स्त्रियों का निर्वाचन या तो उन्हों निर्वाचऋ- 


संघों स हो जायगा, जिनसे उन-उन ज्ञातियों के पुरुर्षो का हांता है, 
अथवा, उनके लिए प्रथक्‌ निर्वाचक-संघ होंगे । 


शहरी ओर देहातो निवाचन-प्लेत्र -- साम्प्रदायिक 
जगहा' का शहरी ओर देहाती निर्वाचन-क्षञं मं विभक्त किया 
गया हैँ। उदाहरणाथ॑ संयुक्तप्रानत में १४० साधारण जगहों में 
स १७ शहरी आर १२३ देहाता; मुसलमानो' की ६४ जगह में 
स, १३ जगह शहरी, और ५१ देहाती है, म््रियों की 9 साधा- 
रण जगहों में स १ शहरी और ३ देहातों, तथा मुसलमान स्त्रियोँ' 
की २ जगहों में स १ शहरी ओर १ देहाती निर्वाचन क्षेत्र 
के लिए सुरक्षित है। योरपियन, एंग्लो-इडयन, ओर भारताय 
इसाइयो की जगहों को शहरी ओर देहाती निरराचन-क्षेआ में 
विभक्त नहीं किया गया है, कारण, ये लाग अधिकतर नगरो' या 
फ़र्त्रों में ही रहते है । 
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निवाचक कोन हो सकता हे (- मताधिकार का मुख्य 
आधार अभी तक सम्पत्ति है, शिक्षा सम्बन्धी तथा सनिक योग्यता 
के आधार पर भी मताधिकार दिया गया है। जिन व्यक्तियों में 
निवाचक की पहले बताइ हुई अयोग्यता न हा, और जिनमें 
निम्नलिखित याग्यताएँ हो,* व ही प्रांतीय व्यवस्थापक सभा के 
किसी निर्वाचक-संघ की सूची में अपना नाम दज करा सकते हैं- 
१--जों निर्वाचक-संघ के सीमा के अन्दर रहनेवाल हो; ओर 
२--( क )--जों २४) या अधिक वाषिंक किराये के मकान में 
रहते हं।', या 
( ख )--जो म्यूनिसपैलटी को १५०) या अधिक की वाषिंक 
आय पर हेसियत-कर देते हा, या 
( ग )--जों भारत-सरकार को आय-कर देते हा , या 
( घ )--जों ०) या अधिक वापिक मालगुजारी या १०) या 
अधिक वापिक लगान देनेवाली ज़मीन के मालिक 
हों, या 
( च )-जो अपर प्राइमरी क्लास पास हा, या 
( छ )--जो भारतीय सेना के पशन पानेवाले या नौकरी 
छोड चुकनेवाल अफ़सर या सिपाही हो । 
किसी स्त्री का नाम निर्वाचक-सूची म निम्नलिखित दशा में 
ही दज किया जाता है: -( क ) अगर वह भारतीय सभा के 
पेंशन पानवाल, या नोकरी छोड़ चुकनेवाल अफ़सर या सिपाही 


* भिन्न-मिन्न प्रान्तों में इस योग्यता सेसम्बन्ध रखने वाले नियमों में भेद हें । 
स्थानाभाव से इमने यहा संयुक्ततआात के ही मुख्य-मुख्य नियमों का उल्लेख किया ई । 
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की पेंशन पानव।ल्ली विधवा या माता हो, या ( ख ) अगर उस 
लिखना पढ़ना आता हो, या ( ग ) अगर उसके पति में निधोरित 
आशिक योग्यता हो; [ यह्ट योग्यता पुव-सूचित साधारण योग्यता से 
कुछ अधिक है ]। 
उपयुक्त योग्यताएँ साधारण तथा जातिगत निवाचक-संधों के 
विषय की हैं | कई प्रांतों में ( क ) व्यापार, उद्योग ओर खणिज, 
( ख ) ज़मींदार, ( ग) विश्वविद्यालय, और (घ ) मजदूरों के 
विशेष हितों के लिए विशेष प्रतिनिधियों की व्यवस्था की गयी है । 
इनके निर्वाचकर-संघों के निर्वाचकों के लिए अन्य योग्यताएँ 
निधोरित हैं । 
निवाचन-नियमों की आलोचना; मताधिकार-- 
भारताय नेताओ' की माँग थी कि प्रत्यक बालिग पुरुष सत्री को 
मताधिकार मिले, परन्तु यह नहीं हुआ । हाँ, जब कि सन 
१६३० के विधान से पृव, त्रिटिश भारत के ७१ लाख अथोत 
तीन प्रति शत व्यक्तियों को मताधिकार था, अब साढ़े तीन 
कराड़ पुरुप-स्थियां को, अथान लगभग १४ प्रतिशत जनता को 
मताधिकार है। इस प्रकार मताधिकार में वृद्धि अवश्य हुई 
है, परन्‍तु उसका लाभ नहीं के बराबर है, कारण, (क) 
प्रान्तीय व्यवस्थापक सभाओं' का निवाचन साम्प्रदायिक आधार 
पर होने से, राष्ट्रीयता का ज्ञति पहुंचती है, और (ख ) छः प्रांता 
में दूसरी सभा अर्थात्‌ व्यवस्थापक परिषद स्थापित करके, उन 
प्रान्तों की व्यवस्थापक सभाओं ( असम्बलियों' ) को शक्ति-हीन 
कर दिया गया है । अस्तु, मताधिकार की वृद्धि तो असंतोषप्रद 
पा 
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है ही; वह, उपयुक्त कारणों से, झओर भी हानिकर होंगई है। 

पृथक्‌ निवांचन +मिन्न-भिन्न सम्प्रदाय या पशे आदि के 
आदमी ता सभी देशों में द्वाते हैं, पर यहाँ सरकार का सहारा 
पाकर ये राजनैतिक कार्या में मी अपनी प्रथकृता और भद- 
भाव की घातक सूचना देते हैं । लाडे मिनटों की क्रपा से भारत- 
वासी प्रथक्‌ निर्वाचन के माया-जाल में फंस | तब से विशेषतया 
मुसलमानों ने उससे मुक्ति न पायी | बरन राग बढ़ता ही गया । 
सन्‌ १६३५ के विधान के अनुसाए यहाँ १५ प्रकार के निवोचक- 
संघ हैं :-- (१) साधारण, (२) सिक्स, ( ३) मुम्लिम, 
(७) एऐंग्लो-इंडियन (१) योरपियन, (६) भाग्तीय 
इसाई, (७ ) व्यापार, उद्याग ओर खाणिज, (८ ) ज़मींदार, 
(६ ) विश्वविद्यालय ( १० ) मज़दुर( ११) खियाँ--साधारण, 
(१२)स्ियाँ-- सिक्ख, ( १३ ) सप्लियाँ-मुसलमान, ( १७ ) स्रियाँ- 
एऐंग्ली-इंडियन, ( १५ ) खियाँ--भार तीय इसाइ । 

महात्मा गांधी की जी-ताड़ काशिश स, हरिजनों के साथ 
समभोता होगया, ओर उनके लिए साधारण निर्वाचक-संघों से 
चुने जानेवाले प्रतिनिधियों में स ही स्थान सुरक्षित कर दिये 
गये । अन्यथा, उपयुक्त सूची में एक की ओर भी वृद्धि हो जाती, 
ओर निवाचक-संघ १६ प्रकार के होते। कहना नहीं होगा, 
निवोचक सघों की अनेकता राष्ट्रीयता का अंग भंग करती 
है, जनता को वास्तविक स्वराज्य के लिए संयुक्त निर्वाचन चाहिए । 

ख्रो-मताधिकार--- सन्‌ १६३० क विधान से पुरुषों के साथ 
स्त्रियां का भी पूव्वापेज्ञा अधिक मताधिकार दिया गया है। परन्तु 
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देने का ढंग ऐसा है कि उससे हानि बहुत होती है। भारतीय 
महिला समाज की ओर से प्रथक्‌ निर्वाचन का विरोध किया गया 
था उसकी न्यूनतम माँग यह थी कि नागरिक क्षेत्रों में बालिग 
स्त्रियां की मताधिकार सम्मिलित चुनाव द्वारा दिया जाय । परन्तु 
उसकी सफलता न मिली। स्लरियों के मताधिकार में शिक्षा, 
सम्पत्ति, आर पत्नित्व सम्बन्धी शर्तें रखदी गयीं। इसके 
अतिरिक्त, उन्हें साम्प्रदायिक आधार पर मताधिकार देकर उनकी 
इस समय तक की एकता का लॉप करके उन्हें जाति, धमे आदि 
के भेद-भावों स विभक्त कर दिया गया है। अब प्रान्तीय 
व्यवस्थापक सभा की भिन्न-भिन्न महित्ञा सदस्याएं व्यापक म्त्री- 
समाज की प्रतिनिधि न होकर केवल जाति या धम विशेष 
की स्त्रियों की प्रतिनिधि हैं । इसमें मद्दिला समाज या भारतीय 
राजनीति की अवनति स्पष्ट है। 

प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषद्‌--अगले प्रष्ठ में दिये हुए 
नक़्श से यह ज्ञात हा जायगा कि विविध प्रान्तों की व्यवस्थापक 
परिषदों मे किस-किस निर्वांचक-संघ के कितने-कितने 
सदस्य हांते हैं। नक़्शे के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें 
उल्लेखनीय हैं:-- 

यद्यपि प्रत्येक सदस्य का कार्य-काज्न साधारण तया नो वर्ष दे तथापि 
परिषद्‌ के प्रथम संगठन के समय गवनर कुछ सरदर्स्या का कार्य-काल 
घटाकर ऐसी व्यवस्था करता दै छि प्रस्येक प्रसार के सदस्यों में से बवगरभग 
एक-तिहाई तीन-तीन वर्ष के बाद अवकाश ग्रहण करते जाये। इस प्रकार 
प्रथम सगठन के बाद किसघ्ती भी समय परिषद में नये सदस्यों को संख्या 
पुक-तिद्ाई से श्रघिक नहीं द्ोतो । 
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जो ब्यक्ति किसी श्रकस्मात ख़ाली होनेवाल्ली जगह के लिए सदस्य 
चुना जाता है, वह अपने पूर्वाषिकारी 'के शेष रहे हुए कार्यक्ात्न तक ही 
भ्रपन पद पर रहता है । 


मुसलमान, योरपियन तथा भारतीय ईसाई निर्वाचक-संर्घो स इन्हीं 
जातियों के व्यक्ति मत दे सकते हैं । और. ये ब्यक्ति सांधांग्ण निवाचक- 
सघ में मत नहीं द सकते | साधारण निवाचक-संघ में इन जातियों के 
व्यक्तियों को छोड़कर भ्नन्‍य जातियों या सम्प्रदार्यो के ब्यक्ति ही मत्त दे 
सझते हैं | 

प्रान्तीय व्यवस्थापक सभाओं के सदस्यों द्वारा चुन जानवाले 
सदस्य 'एकाकी हसम्तान्तरित मताधिकार” ( सिंगल ट्रान्सफरेबत् 
बांट ) प्रणाली से, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार, चुने 
जाते हैं । 

एकाकी हस्तानतरित मताधिकार-- इस प्रणाल्नी में मतदाता को 
एक ही मत देने का अधिकार रहता है, पर वह यह सूचित कर सकता 
है हि सव-प्रथम उसके मत का उपयोग किस उस्सेदवार के बिए डॉ, 
भ्रोर यदि उस उम्सेदवार को डसके मत को आवश्यकता न हो ( वह 
उम्मेदवार श्रन्य मतदाताओं के मर्तों स ही चुन लिया जाय ) तो उस 
मत का उपयाग किस दूसरे उम्मेदवार के लिए हो, और यदि दूसरे 
उम्मेंदवार को थी उस मत की आवश्यकता न हो ता किस तीसरे या 
चौथे उम्मेद्वार के लिए डसका उपयोग कछिया जाय | मतदाता अपने 
मत-पन्न पर उम्मेदवारों के नाम के सामने १, २, ३, आदि अंक क्िख 
कर यह सूचित करता हैं कि डसके चुनाव या पसन्द का क्रम क्या है, वह 
किस उम्मेदवार को सव-प्रथम स्थान देता दे; किसे दूसरा, और किसे 
तीधरा, झादि । 


उम्मेदवारों को सफलता का हिसाब ल्वगाने के लिए पहले यह देखा 
जाता है कि किसी उम्मेद्वार को कम स-कम कितने मर्तों को आवश्यकता 
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है | यह संल्यां सत्र प्राप्त मर्तों को, निर्वाचित होनेवाल सदस्यों को संख्या 
में एक जोड़कर, उससे भाग देने से, तथा भजन-फल में एक जोड़ दने स, 
मालूम हा जाती है| इस 'काट! पयाप्त संख्या, या आनुपातिऋ भाग 
कहते हैं | उदाहरणार्थ यदि पाँच सदस्य निर्वाचित इ्ानेवात्न हैं, और 
सालह उस्मेदवार हैं, जिनके त्विए कुल मित्राकर ५४ मत प्राप्त हुए हैं ता 
कोटा ८ <४--(१--१)-- १55 $० | जो उसम्मेदवार प्रथम पसन्द के 
इतने मत प्राप्त कर ज्ञता हे, जा 'काटा' श्रर्थात्‌ पर्याप्त संख्या के समान 
या उससे श्रधिह हों. वह निर्वाचित घोषित छिया जाता है। यदि उसके 
प्राप्त मत “काटा” से अ्रषिछ दों, तो उनमें स 'काटठा” निक्काज्न देन पर जो 
शेप बचते हैं, उनके सम्बन्ध में यद्व विचार किया जाता है कि दूसरी 
पसन्द में इनमें स झितने मत किस उम्मेदवार के लिए हैं। शअ्रगर यह 
( दूसरों पसन्दवाला ) उम्मदवार स्वयं अ्रपने छिए प्राप्त मर्तो के ही 
झाधघार पर निवाचित घाषत हागया हा, ता उक्त शेष मर्तों का डपयांग 
तीसरी पसन्द के लिए किया जाता हैं | इसा प्रकार आगे हाता रहता है | 
यदि एसा करने पर श्रावश्यकतानुसार उम्मेदवार निवाधड्ित नहों होते तो 
ज्ञिन उम्मेदवारों के मत श्रानुपातिक माँग से कम द्वाते हैं, उनमें से 
जिसके सबसे कम हों, उस असफल घोषित करके डसके प्राप्त मर्तो का 
उपयोग उन उस्मेदवारों के वास्ते किया जाता है, जिनके ज्ञिए व मत 
दूसरी पसन्द में रखे गये हों । इसके बाद फिर जो डम्मेदवार शेष रहेंगे, 
उनमेंस जिसके लिए मत सबस कम दंगे, उसके वाद्ते प्राप्त मर्ता का 
भी दसी प्रछार उरयाग किया जायगा। इस प्रकार यह क्रिया उप समय 
तक होती रहेगी, जब तक कि जितन सदस्यों का निवाचित करना हो, 
डतन निवाचित न हाजाय । 

निवाचकों का योग्यता--प्रान्तों की ड्यवस्थापक्र 
परिषदों के सदस्यों का चुननेवाल निर्वाचक वे हा व्यक्ति हो। 
सकते हैं, जो निर्वाचक-सघ के क्षेज की सामा के अन्दर रहने- 
वाल हों । उनकी अ्रन्य योग्यताओं का परिमाण भिन्न-भिन्न प्रान्ता' 
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में प्रथक्‌प्रथक्‌ है । खानाभाव से हम यहाँ संयुक्तप्रान्त के 
निर्वाचको' की ही मुख्य-मुख्य योग्यताओं का उल्लेर्ब करते हैं | 
इस ग्रानत में निम्नलिगित्त योग्यता वाले व्यक्तिय। की निवाचक्ो' 
की सूची में नाम दर्ज कराने का अधिकार है :-- 

साधा ण-(अ) गतवर्प में ७०००) या अधिक पर आय-कर 
देना; या (आ) दीवान बहादुर, खाँ बहादुर, रायबहादुर. 
रावबहादुर या इन स ऊची पदवी प्राप्त होना; या (३) २५० रू० 
मासिक पेन्शन पाना; या (३) निम्नलिशित पदी' पर रह चुकना, 
या हाना--बत्रिटिश भारत के किसी व्यवस्थापक्र मडल का गैेर- 
सरकारी सदस्य, किसो विश्वविद्यालय का चान्सलर, फेला, कोर्ट 
या सिनेट का सदस्य, संघ-न्याया लय, हाईकाट या चीफ़कार्ट का 
न्यायाधीश; किसी म्युनिसपेलटी या जिला-बोड का गेर-सरकारी 
सभापति द्वोना; या (३) १०००) रु० या अधिक सालाना 
मालगुजारी देना, या इतनी मालगुजारी माफों की ज़मीन का 
मालिक दाना; या (ऊ) १५००) या अधिक सालाना लगान दैना । 

स्त्रियों सम्बन्धी - प्रत्यक ऐसी खत्री का मताधिकार है, जिसके 
पति म॑ निम्नलिखित योग्यताएं पायी जाव--( क ) गत वष में 
१०,००० रु० या अधिक पर आय-कर देना, या (ख) ५०००) रू० 
या अधिक सालाना मालगुज़ारी दैना, या ( ग ) दीवान बहादुर, 
खां बहादुर, रायबद्दादुर, रावबहादुर या इनस ऊँची पदवी प्राप्त 
होना, या ( घ ) २४०) रु० या अधिक मासिक पेंशन पाना । 





* निर्वाचन सम्बन्धी विषयों की विशेष चर्चा हमारी निर्वाचन पद्धति! पुस्तक 
में की गई है, जिसका द्वाल में तीसरा सस्करण छपा दे । 
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दलित जातियों सम्बन्धी-- ( श) आय - कर देना, या 
(प्‌) २००) या अधिर सालाना मालगुजारी देना,या (स) 
५००) या अधिक सालाना लगानदेना, या ( हू ) गवनंर-जनरल 
से कोई पद प्राप्त करना । 

इसमें सनन्‍्देह नहीं कि निब्रौचकों की योग्यता का आधार उच्च 
आर्थिक स्थिति अथवा उच्च पदोंबाली सरकारी नौकरी है, और 
इन परिपदों के निवाचचत सदस्य सबंसाधारण के हिता' के 
प्रतिनिधि न हाकर वक्त थोड़े स निबाचकों का ही मत प्रकट 
करनेवाले होते हें । 

दूसरी सभा के विषय में वक्तव्य --पहल सब गबनरों 
के प्रांतों में एक-एक ही व्यवस्थापफ खभा थी । सन १९३२ 
इ० के विधान के अनुसार एक दो नहीं, आधे दजन प्रांतो' में 
दूसरी सभा [ 'संरक्रिंड चेम्बर' ] का आयोजन किया गया है। 
केन्द्र में दूसरी सभा [ अथात राजपरिपद ] होने से क्या हानि 
है, यह उसके प्रसंग में बताया जा चुका है, प्रांतों में दूसरी सभा 
की व्यवस्था उससे भी अधिक हानिकर है । 

इसमें निम्नलिखित दोप हैं- (१) इसके सदस्यों--जमीं- 
दार, तालुकेदार और पूंजीपति आदि- के स्वार्थ सबसाधारण के 
स्‍्वार्थों स भिन्न होते है। वे लोग प्राय: प्रगति-विरोधी होते हैं । 
(२) प्रथम सब्भठन के बाद किसी भी समय इसके नये सदस्यों की 
संख्या एक-तिहाइ से अधिक नहीं होगी । इस प्रकार यदि प्रांत 
में सबसाधारण के सामने कोइ ज्वलंत समस्था उपस्थित हो 
तो परिपद में दो-तिहाई सदस्य ऐस देश-काल का प्रतिनिधित्व 
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करनेवाले होंगे, जिसमें प्रस्तुत समस्या और विचार उपस्थित 
नथे। इसलिए विशष सुधार हान की आशा नहीं हा सकतो | 
(३) इन परिपदों में से प्रत्यक में कुछ सदम्य गवनंर द्वारा 
नामज़द होते हैं। प्रांतीय स्वराज्य की व्यवस्था के साथ व्यव- 
स्थापक परिषद में नामज़दगी की बात केसा खटकती है, यह 
कहने की आवश्यकता नहीं । (४) बंगाल ओर बिहार को 
वठयवस्थापक परिषदों में इन श्रांतो की उयवस्थापक सभाओं द्वारा 
चुने हुए सदस्यों की काफी संख्या है; राजनैतिक प्रगति और 
प्रांतीयस्वराज्य के साथ यह अप्रत्यक्ष चुनाव की बात सवंथा बेमेल 
ओर प्रतिक्रिया-मूलक है। निदान, यद्द सभा प्रान्ता' को 
वास्तविक स्वराज्य के निकट लाने में एक असंदिग्ध बाघा है । 


+- -जै>बरमिकिन्की०-७--००० 


ग्यारहवाँ परिच्छेद 


प्रान्तीय व्यवस्था पक मण्डल 
(२) 


कार्यपद्धति ओर अ्रधिकार 
पिछले परिच्छेद में प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडलों का संगठन 
बताया जा चुका है, अब उनकी कार्यपद्धति ओर अधिकारों का 
विचार किया जाता है । 
भारतीय ष्यवस्थापऋ मंडल को कार्यपद्धुति के ज्ञिन विषयों के नियम 
पांचवे परिच्छेद में नदीं दिये गये हैं, वे प्रान्तीय ब्थवस्थापक मंढल्नों के 


नियर्मों के समान ही हैं । 
५१६ 
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व्यवस्थापक पंडल का अधिवेशन-प्रत्येक प्रान्तीय 
ठयवस्थापक मण्डल की सभा या सभाओं का, प्रति वष कम-से- 
कम एक अधिवेशन होने का, ओर किसी अधिवेशन की अंतिम 
वैठक के दिन से एक बष के भीतर, दुसरा अधिवेशन होने का, 
नियम है । इस नियम को ध्यान में रखते हुए, गबनर प्रान्तीय 
व्यवस्थापक मण्डल की दोनो या एक सभा का अधिवेशन ऐसे 
समय ओर स्थान पर कर सकता है, जिस वह उचित समझे | 
वह सभाओं का काये-काल बढ़ा सकता है, ओर उन्हें अनिश्चित 
काल के लिए स्थगित कर सकता है । वह प्रान्तीय व्यवस्थापक 
सभा ( असेम्बली ) को भंग कर सकता है। उसके भंग द्वोने की 
दशा में उसका नया चुनाव होता है । 

सभापति आर उपसभापति-- संगठित होने के पश्चात्‌, 
प्रांतीय व्यवस्थापक सभा यथा-सम्मव शीघ्र अपने सदस्यों में 
से एक सभापति और एक उपसभापति चुनती है। इन्हें क्रमशः 
“(पपीकर? ओर “डिप्टी स्पीकर! कहा जाता है। जब ये व्यवस्थापक 
सभा के सदस्य न रहें ती इन्हें अपना पद छोड़ देना पड़ता है । ये 
गवनर को लिखित सूचना देकर अपने पद का त्याग कर सकते 
हैं, ओर व्यवस्थापक सभा के उपस्थित सदस्यों के बहुमत से 
पास किये हुए प्रस्ताव द्वारा अपन पद से हटाये जा सकते हैं; हाँ, 
ऐसे प्रस्ताव को उपस्थित करने की सूचना चोद्ढू दिन पहले दी 
जानी चाहिए। 

जब स्पीकर का पद रिक्त हो तो हिप्टी-स्पीकर; ओर उसका 
भी पद रिक्त द्वोने की दशा में गवनर द्वारा नियुक्त किया हुआ 
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सदस्य, इस पद का काये सम्पादन करता है । स्पीकर और डिप्टी- 
स्पीकर को प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल द्वांरा निधारित बेतन दिया 
जाता है; और, जब तक मंडल द्वारा निर्धारित न हों, उन्हें गवनर 
द्वारा नियौरित वेतन दिया जाता है | प्रान्त के अन्य व्यय की 
भांति इस वेतन की भी स्वीकृति व्यवस्थापक सभा स प्रति वष 
ली जाती है। 

व्यवस्थापक सभा भंग होजाने पर जब तक नया चुनाव 
होकर नयी व्यवस्थापक सभा का प्रथम अधिवेशन आरम्भमन 
हो, म्पीकर बराबर सभापति का काम करता है। यद्यपि 
उसके अधिकार विशप नहीं होते, परन्तु क्यो कि वह व्यवस्थापक 
सभा की सब कारवाइ का संचालन फरता है, ओर जब तक वह 
अपने पद से प्रथक्त न हो, उसके निर्णय मान्य होते हें, 
अतः उसके पद का प्रभाव और महत्व बहत होता है। 

व्यवस्थापफक सभा को तरह, बव्यवस्थापक परिषद भी 
अपना सभापति और डउपसभापति चुनती है; य प्रेसीडेंट और 
डिप्टी-प्रेसीडंट कहलाते हैं। इनके सम्बन्ध मं नियम उसी 
प्रकार के हैं, जेस स्पीकर ओर डिप्टी-स्पीकर के विपय में 
ऊपर बताये गये हैं। हाँ, जब दोनों सभाओं का संयुक्त 
अधिवेशन होता है तो सभापति व्यवस्थापक परिपद का प्रसीडेंट 
हाता है । 

स्पोकर ओर राजनीति--स्पीकर का कार्य न्यायाधीश 
का है, उस निष्पक्ष रहना चाहिए। वह अपन प्रान्त या देश की 
राजनीति में क्रियात्मक भाग ले या न ले, इस्र विषय में मत-भेद 
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है । एक विचार यह है कि स्पोकर सवापनि के पद पर रहकर भी 
राजनाति में क्रियात्मक भाग ले सकता है । यह विचार अमरीका 
आर फ्रांस आदि देशों में है । वहाँ अ्रध्य दल-गत राजनीति में 
भाग लेता है। दूसरा विचार यह है कि अध्यक्ष के आसन 
पर बैठकर स्पोकर + निष्पक्ष और नन्‍्याय-पूर्ण निणय देने हांते 
है । उस शान्त रह कर सदस्यों में शिष्टता आर सौजन्य बनाये 
रखना पड़ता हैँ । इस दशा में यदि वह सभा-भवन से बाहर 
दुलबन्दी के चक्कर में रहा करे ता उसका वेपा प्रभाव नहीं पड़ 
सकता, जैसा, जबकि वह वहाँ भो निष्पक्ष और शान्‍्त रहे। 
इसलिए सब का विश्वासपात्र रहन क लए उस दन्न-गत 
राजनीति स प्रथक्‌ रहना चाहिए। इगलेंड आदि कई देशों में 
ऐसा ही हांता हैं। जब स्पीकर को, सभा में दानों आर समान 
मत रहन की दशा मे, अपना मत देने की आवश्यकता हांता है तो 
वह सइसा अपने दल के पक्ष में मत न देकर ऐस। ही प्रयत्न 
करता है, जिससे उस विपय पर बहल हा, और दूसरी बार मत 
लिया जाय । इगलंड म॑ पालिमेंट भंग हा जान पर साधारण 
निर्वाचन के समय स्पीकर अपने निचावन-क्षेत्र स, सबसम्मति से 
निर्वाचित हो जाता है, ओर पालिमेंट का सदस्य होजाने पर वह 
स्वयमेव स्पीकर चुन लिया जाता है। निर्वाचन का उस पर कोइ 
प्रभाव नहीं पड़ता । 

सयुक्तप्रान्त कीं ब्यवस्थापक सभा के स्पीछर श्री० पुरुषांचमदासजी 
टंडन ने पूणंतया निष्पक्ष रद्दते हुए भा कांग्रस तथा कांग्रेस-पार्टी से 
झपना सम्बन्ध बनाये रखता | इस प्रकार उन्होंने इंगल्लेंड के नियमों का 
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अनुकरणया न कर देश-कालानुसार नियमों को बनाने और व्यवह्ृत ऋरने का 
आदश उपस्थित किया | 

सभाओं में मत-प्रदान---इन समाझ्रों में से प्रत्यक की 
बेठक में, एवं दोनों की संयुक्त बेंठक में प्रस्तुत प्रश्नों का 
निणय उपम्थित सदस्यों के बहुप्रत के अनुसार होता है। मन्त्री 
उससभा में मत दे सकते हैं, जिसके वे सदस्य हो' | सभापति या 
उनके स्थान पर काये करनेबाले व्यक्ति को प्रथम मत देने का 
अधिकार नहीं होता; हाँ, जब किसी प्रश्न के पक्त और विपक्ष में 
समान मत हों ता उपयुक्त पदाधिकारी को निर्णायक मत देना 
होता है । 

ये सभाएँ अपन सदस्यों के कुछ स्थान रिक्त हान की दशा 
में भी, अपना काये कर सकती हैं, ओर इनकी कारवाइ उस दशा 
में भी नियमित मानी जाती है, जब क्रि पीछे यह ज्ञात हाजाय कि 
कोई ऐसा व्यक्ति वहाँ बैठा ओर उसने उनमें भाग लिया, जो 
ऐसा करने का अधिकारी न था श्रगर किसी समय प्रान्तीय 
व्यस्थापक सभा को मीटिंग में कुल सदस्यां के छुठ भाग से कम 
उपस्थित हों, या परिषद में दस मेग्बरों स कम हो तो सभापति 
या उसके स्थान पर काये करनवल व्यक्ति का यह कतव्य 
होता है कि वह सभा की कारबाइ को उस समय तक 
स्थगित कर दे, जब तक कि ऊपर लिखी कमी दूर न 
हा जाय । 

सदस्यों सम्बन्धी नियम--प्रत्येके सभा का हर एक 
सदरय अपना स्थान ग्रहण करने से पूव गवनरके सामने राजभ'क्त 
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की शपथ लेता है | कोइ सदस्य दोनों सभाश्रों का सदस्य 
नहीं हो सकता । गवनेर के अपने व्यक्तिगत निर्णय के अनुसार 
बनाये हुए नियमा में इस बात की व्य्बम्था होती है कि जो 
ठ्याक्त दांनां सभाओं का सदस्य चुना जाय, वह छिसी एक में 
अपना स्थान रिक्त कर दे | अगर किसी सदस्य में निधौरित 
अयोग्यता हो जाय ( यह पिछले परिच्छेद में बताई गयी है ), या 
वह गवनर का लिखित त्यागपत्र देदे, ता उसका स्थान रिक्त हो 
जाता है। अगर किसी सभा का सदस्य, सभा की अनुमति 
बिना, साठ दिन तक सभा की सत्र बेठकों स अनुपस्थित रहे तो 
सभा उसके स्थान का रिक्त घांपित कर सकती हैं । इन साठ 
दिनों में व दिन नहीं गिन जाते, जा दा अधिवेशनों बीच मे हा, या 
जिनमे लगातार चार से अधिक दिन तक काये स्थगित 
रहा हा । 

अंग्रेमी भाषा का प्रयोग--प्रान्तीय उयवस्थापक मंडल 
की सब कार्रवाइ अंगरेजी भाषा में हाने का नियम है, परन्तु 
प्रत्येक सभा को कार्यपद्धति के नियमों में और संयुक्त बेठक सम्बन्धी 
नियमों में, इस बात की व्यवस्था रहती है कि अंगरेजी भाषा न 
जानने वाल या कम जानने वाले व्यक्ति अन्य भापा का प्रयोग 
कर सके । 

विधान के इस नियम को ब्याण्या के सम्बन्ध में;ब्यवस्थापक सभाओं 
में काफी मत-भेद रहा है । सयुक्तप्रान्त के स्पीकर ने अंगरेजी जानने वाले 
सदस्यों को भी हिन्दुस्तानी भाषा में बोक्षन को झनुमति दी | इससे 
सदस्यों को वहुत सुविधा रही | 
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व्ववस्थापफ मण्टढल की कायपद्धति-- ब्यवस्थापक 
मंडनो' की कार्यप्रणान्नी के नियम बहुत विस्तृत हैं। हम 
यहाँ उनमें से कुछ खास-सख्ास का ही उल्लेख कर सकते है । 
दोनां सभाओं में से प्रत्यक के भतन में आदमियों के बैठने के लिए 
अलग-अलग ब्लाक होते हैं। यह पहले ही निश्चय कर लिया 
जाता है कि कम-स-कम कितने सदस्यों के होने से उनका एक दल 
माना जायगा । भिन्न-भिन्न दलों का निर्माण हो जाने पर प्रत्येक 
दत्त का नेता स्पीकर को उस दल के सदस्यों की संख्या सूचित 
कर देता है। इस पर उस दल को सभा-भवन में एक ब्लाक मिल 
जाता है | सरकार! पक्ष के लोग स्पीकर की दायीं ओर बैठते हैं । 
उनको जगहों को 'ट्रेज़री बेंच! कहते हैं। सरकारी पक्ष स दूसरे 
नम्बर पर जिस दल का बहुमत होता है, वह सरकारी पक्षवालों 
के सामने, स्पीकर के बायीं ओर बैठता है। उसे विराधी दल 
और उसके बैठने की जगहों को 'ओपोजिशन बंच” कहते हें । 
बैठने की इस व्यवस्था से सरकारी पक्ष तथा विरोधी पक्ष के, एवं 
भिन्न-भिन्न दलों क मत गिनन में सुविधा हाती है । 

भवन में दशकों ओर पत्र-प्रतिनिधियों के बैठने की भी 
व्यवस्था होती है, उनकी जगहों का दर्शक गेलरी' ओर प्रेस 
गेलरी? कहा जाता है। प्रत्यक दशक को एक प्रवेशपत्र या 'पास! 
लना होता है ' पास” अपने परिचय के किसी सदस्य द्वारा लिया 
जा सकता है; यह जिस व्यक्ति के लिए हांता है, वही इसका 
उपयाग कर सकता है; यह्द दूसरे व्यक्ति के काम नहीं आ सकता। 

जिस दिन सभा में कोई नया सदस्य उपस्थित होता है, उस 
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दिन का पहला ह्ाये उस सदस्य का राजभक्ति की शपथ लेना 
हं।ता है । यह कांये कभमो-कभी ही होता है । साधारणतया 
दैनिक कायक्रम में पहली बात प्रश्नात्तरों की होती हैं; यह 
काये थोड़ी ही देर का होता है । इपके बाद क़ानूनी मसबिदों या 
प्रम्तावों पर विचार हाता है । ( सावंजनिक महत्व के बिपय की 
बहस करने के लिए ) अधिवशन स्थगित करने के प्रस्ताव का 
विचार शाम के चार बज होता है। 

गवनर को अधिकार है कि ग्रेर-सरकारी कार्य के लिए 
समय आर क्रम निश्चय करे। सभापति को अधिकार है कि 
किसी प्रश्न के पूछे जान की अनुमति, इस आधार पर दैने से 
इनकार करदे कि इसका धंतीय सरकार से तिशष सम्बन्ध नहीं 
है। कुछु विषय ऐस हैं, जिन पर मण्डल की किसी सभा में 
विचार नहीं हो सकता, उनके अन्तिम निणय का अधिकार 
गवर्नर को है। सावजनिक महत्व के किसी खास विपय की बहस 
करने के लिए परिषद के अधिवेशन को, स्थगित करने का प्रस्ताव 
किया जा सकता है। सभापति का अधिकार है कि बह किसी 
सदस्य के भाषण में पुनरुक्ति या अवासंगिक विपय का उल्लेख 
करे, ओर, उसका बोलने से रोके । 

सदस्य जब स्पीकर शभ्रथवा मश्निमण्डल के किसी कार्य का विरोध 
करना चाहते हैँ, तो वे सामु|हक रूप में, सभा-भवन से बाहर चल्ल जाते 
हैं। इस 'वाक-श्राउट” कद्दते ईं । 

कायपद्धति के नियमों का निर्पाण--शासन-विधान के 
नियमों का पालन करते हुए, प्रत्यक सभा अपनी कायपद्धात के 
नियम बना सकती है। परन्तु गवनर उसके अध्यक्ष से परामश 
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करके निम्नलिखित विपयों के नियम बना सकता है ;-- 

( १ ) जिन विपयों में गवनर को अपने वित्रक या व्यक्तिगत 
निणय के अनुसार काये करना द्ोता है, उन पर अखर डालने- 
बाली सभा की कार्यपद्धति । 

(२) मण्डज्ञ के आय-ठ्यय सम्बन्धी काये की यथा-प्मय 
समाप्रि । 

(३ ) किसी देशी राज्य सम्बन्धी वादानुबाद या प्रश्नों का 
निपेध । 

( ४७ ५) जब तक गवनर की सहमति न दो, निम्नलिखित 
विषयों के वादानुवाद या प्रश्नों का निषध 3--[ क ] सम्राट या 
गवनर-जनरतल का किसी विदेशी राज्य या नस्श से सम्बन्ध; 
[ ख | जंगल्ली जातियों या ९ प्रथक्‌ ? क्षेत्र के शासन का विषय 
( खच के अनुमान को छोड़कर ) ; [ ग ] किसी देशी राज्य के 
नरेश या उसके परिवार के व्यक्तिगत व्यवहार सम्बन्धी वादा- 
न॒ुवाद या प्रश्न । 

उपयुक्त विषयों में यदि गवनर का बनाया हुआ कोइ नियम 
किसी प्रान्तीय व्यवस्थापकफ सभा के बनाए हुए नियम 
से भिन्न हा तो गवनर का बनाया हुआ नियम मान्य होगा । 

संयुक्त अधिवेशन--जिस प्रांत में ठयवस्थापक परिषद हं। 
हो, उसमें गवनर दोनों सभाओं के संयुक्त अधिवेशन तथा 
पारस्परिक विचार विनिमय के नियम उनके सभापतियों का 
परामश लेफर बनाता है। संयुक्त अधिवेशन में प्रान्तीय व्यव- 


स्थापक परिषद का अध्यक्ष सभापति होता है, ओर उसकी 
२७ 
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अनुपस्थिति में वह व्यक्ति सभापति का काये करता है, जो काये- 
पद्धति के नियमा' के अनुसार निश्चित है | 

सयुक्तप्रान्त में यह व्यवस्था की गयी थी कि संयुक्त अधिवेशन में, 
इ्यवस्थापक परिषद का सप्षापतति [ प्रथडंट ) :पस्थित न होने को दशा 
में बयवस्थापक सभा का सभापति प्रर्थात्‌ स्पोकर, और स्पोकर को 
अनुपस्थिति में डिप्टी-प्रसाडंटस, तथा इडिप्टो प्रसाडट की शब्रनुपस्थिति में 
डिप्टी.स्पीकर अध्यक्त का काय करे | यदि यह भी उपस्थित न हां तो 
संयुक्त अधितरैशन द्वारा निर्वाध्वित सदस्य समारति बने | दोनों सभाओं 
के ४८ सदसूय होने पर 'कारम! पूरा होगा | संयुक्त अधिवेशन में स 
प्रस्ताव पर विचार होने के भ्रतिरिक्त, जिसके ब्िए अधिवेशन किया गया 
है, अन्य >िसी विषय पर विचार न होगा | किसो “काम रोडऊो' प्रस्ताव को 
उपस्थित किये जान की अनुमति नहीं दी जायगी | 

व्यवस्थापक पल का कायक्षत्र--प्रत्येक प्रान्तीय 
उयवस्थापक मंडल तीन प्रकार के कार्य करता है -( १) शासन- 
काये को जाँच के लिए आवश्यक प्रश्न पूछना और प्रस्ताव 
करना । ( २ ) कानून बनाना । ( ३ ) सरकारी आय-व्यय निश्चित 
करना । इनके सम्बन्ध में आवश्यक बातें आगे दीजाती हैं । 

प्रश्न ओर प्रस्ताव--शासन - कारये की जाँच के लिए 
अयवस्थापक मंडल के सदस्यां को प्रश्न पुछन ओर प्रस्ताव करने 
का वैसा ही श्रधिकार है, जेसा भारतीय व्यगस्थापक मण्डल के 
सम्बन्ध में, हम पांचवें परिच्छेद में बता आये हैं। प्रश्न 
पुछ्ु कर सरकार का ध्यान जनता की शिकायतों की और आकपित 
किया जाता है, ओर मदहत्वत्रूण |वषया' पर प्रकाश डाला जाता है । 
मण्डल मं किसी प्रस्ताव या उसके किसी भाग के उपस्थित 
किये जाने से रोहने का अधिकार, उस प्रान्त के गवनर को 
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द्वोता है । 

प्रस्ताव तीन प्रकार के होते हैं :-- (१) साधारण नीति के 
प्रस्ताव पास करके, सरकार को निर्धारित काये करने का आदेश 
किया जाता हैं। (२) सावजनिक महत्व के विपय की बहस के 
लिए कारबाइ स्थगित करने का अर्थात्‌ 'काम-रोको! श्रस्ताव 
किया जाता है। इसका आशय यह होता है कि सरकार पर 
विश्वास नहीं है | यद प्रस्ताव उसी दिन चार बजे श्रन्य काये- 
वाही बन्द करके ल लिया जाता है । कभी-कभी ऐसा भी होता 
है कि प्रस्ताव पर बाद-विवाद होते हुए ही ,सभाकी बैठक का समय 
समाप्त दा जाता है, ओर प्रस्ताव पर मत लिये जाने का अवसर 
नहों आता | इस प्रकार निर्णय न होने को दशा में प्रस्ताव को 
'चर्चा में ही गया! ( 'टाकूड आउट! ) कहते हें । ( ३ ) सरकारी 
नीति स असन्ताप प्रकट करने के लिए मन्त्रिमण्डल के प्रति 
अविश्वास या निन्‍दा का प्रस्ताव किया जाता है। सभापति 
किसी सदस्य को इस प्रकार का प्रस्ताव करने की अनुमति उस 
समय देता है, जब सदस्यों की एक बड़ी संख्या खड़ी होकर, 
अनुपति देने के पक्त में होना सूचित कर दे। सदस्यों की 
यह संख्या भिन्न-भिन्न प्रान्तों में प्रथक्‌ प्रथक्‌ निधोरित है। 
इस प्रस्ताव पर, “स्पीकर! द्वारा निश्चित किये हुए दिन 
विचार हांता है। दूसरे ओर तीसरे प्रकार के श्रम्ताबों में स 
किसी के पास हो जान पर, उत्तरदायी शासनपद्धति मे मन््रि- 
मण्डल को त्यागपत्र देना होता है । ' स्पीकर ? के प्रति भी 
भ्रविश्वास का प्रस्ताव रखा जा सकता है। 
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मंश्रिमण्डक्ष के प्रति प्रविश्वास का प्रस्ताव ऐसे प्रान्तों कीं 
व्यवस्थापक सभा्रों में ही स्वीकार हो सकता है, जहाँ सरक्वारी दुल्ल का 
विशात्र बहुमत न हो । 

प्रान्तीय व्यवस्थापक मण्डल के कानूनों का क्षेत्र-- 
सन्‌ १६३५ के विधान के अनुसार कानून सम्बन्धी विषय 
तीन सूचियों में विभक्त हें:--( क ) केन्द्रीय सूची, (ख) 
सम्मिलित सूची, और (ग ) प्रांतीय सूची । जिन विषयों के 
सम्बन्ध में प्रांतीय ठयवस्थापक मण्डल क़ानून बना सकता है, वे 
संक्तेप में निम्नलिखित हें: -- 

१--साव जनिक शान्ति [ सना छोड़कर ], अदालत का 
संगठन ओर फ़ीस [ संघ-न्यायालय छोड़कर ] । २-संघ- 
न्यायालय को छोड़कर, अन्य न्यायालयों का इस सूची के 
विषयों के सम्बन्ध में निण य देने का अधिकार, माल की अदालतों 
की कार्यपद्धुत। (३) पुलिस । (४७) जेल। (५) प्रांत का 
सावेजनिक ऋण । ( ६ ) कुछ प्रांतीय सरकारी नौकरियाँ, नौकरी- 
कमोशन | (७) प्रांतीय पंशन। (८ ) प्रांतीय निर्माण-कारये, 
भूमि ओर इमारतें । (९ ) सरकारी तौर से भूमि प्राप्त करना । 
( १० ) पुस्तकालय तथा अजायबघर | ( ११) प्रांतीय व्यव- 
स्थापक मण्डल के चुनाव । ( १२) प्रांतीय मंत्रियों, तथा व्यव- 
ध्वापक सभाओं और परिषदा' के सभापति, उपसभापति, ओर 
सदस्यां का वेतन और भत्ता । ( १३ ) स्थानीय स्वराज्य स स्थाएँ 
( १४ ) सावजनिक स्वास्थ्य और सफाई; अस्पताल, जन्म और 
मृत्यु का लेखा । ( १५ ) तीथे-यात्रा । ( १६ ) कबिध्तान । (१७) 
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शिक्षा । ( १८ ) सड़कें, पुल, घाट ओर आवांगमन के अन्य 
साधन, [ बड़ी रेलों को छोड़कर ]। ( १९) जल-प्रबन्ध, आब- 
पाशी, नहर, बांध, तालाब ओर, जल से उत्पन्न होनेबाली शक्ति । 
( २० ) क्षि, क्ृषि-शिक्षा ओर अश्रनुसंघान, '्शु-चि७+#त्सा, 
तथा मवेशीग्वाना । ( २१ ) भूमि, मात्तगुज़ारी और किसानों के 
पाग्स्परिक सम्बन्ध । (२२ ) जगल। (२३ ) खोन, तेल के 
कुओं का नियंत्रण, और खणशिज उन्नति। ( २४ ) मछलियों का 
व्यवसाय । ( ५ ) जंगली पशुओं की रक्षा । ( २६) गेस, ओर 
गेस के कारखान | ( २७ ) प्रांत के अन्दर का व्यापार, वाणिज्य, 
मेले तमाशे. साहुकारा और साहुकार। ( २८ ) सराय । ( २९) 
उद्योग धंधों की उन्नति, माल की उत्पत्ति, पूति ओर वितरण । 
( ३० ) खाद्य पदार्थों आदि में मिलावट; तोल और नाप ( ३१) 
शराब, और अन्य मादक वम्तुओं सम्वन्धी क्रय-विक्रय, ओर 
व्यापार [ अफ़ाम की उत्वत्ति छोड़ कर ]। (३२ ) ग़रीबों का 
कष्ट-नित्रारण, बेकारी । ( ३३ ) कारपोरेशनों का संगठन, संचा- 
लन ओर परिस्माप्ति; अन्य व्यापारिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक, 
धार्मिक आदि सस्थाएँ; सहकारी समितियाँ। ( ३४ ) दान, और 
दान देने वाली संस्थाएं । ( ३५ ) नाटक, थियेटर और सिनेमा । 
(३६ ) जुआ ओर सट्ठा । (३७ ) प्रांतीय विषयों सम्बन्धी 
क़ानूनो' के विरुद्ध हाने वाले अपराध । ( ३८ ) प्रांत के काम के 
लिए आंकड़े तेयार करना। ( ३६ ) भूमि का लगान, ओर 
मालगुजारी सम्बन्धा पेमाइश | ( ४० ) आबकारी, शराब, गांजा 
अफ्रीम आदि पर कर ।|( ४१) कृषि सम्बन्धी आय पर कर । 
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(४२) भूमि, इमारतों पर कर । (४३) क्रपि-भूमि के उत्तराधिकार 
सम्बन्धी कर । ( ४४ ) खणिज अधिकारों पर कर। ( ४० ) 
ठयक्ति-कर । ( ४६ ) व्यापार, पशे, घध पर कर । ( ४७ पशुओं 
ओर किश्तियों पर कर । ( ४८ ) माल की विक्री ओर विज्ञापनों 
पर कर | (४९ ) चुंगो । ( २० ) बिलासिता की वस्तुओं पर 
कर; इसमें दावत, मनोरंजन, जुए सट्ट पर का कर सम्मिलित है। 
(५१ ) स्टाम्प | (५२ ) प्रांत के भीतर के जलमार्गा' में जानवाले 
माल और यात्रियों पर कर (५३) माग-कर [टोल ]। (५४ ) 
ग्रदालती फीस को ललोड़कर किसी प्रांतीय विषय सम्बन्धी 
फ़ीस । 

इन विषयों के अतिरिक्त, सम्मिलित विषयों के सम्बंध में भी 
प्रांतीय उ्यवस्थापक मंडल कानून बना सकता है; परन्तु केवल 
उसी दशा में, जबकि केन्द्रीय व्यवस्थापक मंडल न बनाये । 
सम्मिलित विषयों के दं। भाग है। पहले भाग में कुछ मुख्य विषय 
ये हैं---फोजदारों कानून और कार्येपद्धति,किसी प्रांत में उसके बाहर 
के आदमियां स वसूल होनवाला कर या मालत्रगुजारी, विव ह 
ओर सम्बन्धविच्छेद ( तलाक़ ), वसीहत, दस्तावेज़ा' की 
रजिस्टरी, ट्रस्ट, ठेका, दिवाला, कानून, चिकित्सा ओर अन्य 
पशे; पत्र-पत्रिकाएं, और छापेखाने, मोटर आदि ।। दूसरे भाग के 
मु ख्य-मुख्य विषय निम्नलिखित हैं :--कारखाने, मज़दूरं का 
कुशल च्षेम, मज़दूर-संघ, बिजली, छूत की बीमारियों का रोकना, 
बेकारी का बीमा आदि । इन ( दूसरे भाग के ) विषयें के कानूनां 
को अमल में लाने के लिए केन्द्रीय सरकार प्रांतीय सरकारों को 
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आवश्यक हिंदायतें कर सकती हैं | यदि प्रांन्तीय तथा केन्द्रोय 
व्यवस्थापक मडल के बनाये, किसी विषय के कानूनो' में परम्पर 
विराघ हा ता कन्द्रीय ठयवस्थापक मण्डत्ञ का बनाया कानून ठाक 
समभ्या जाता है । 

फैनून कस बनते हें “आय-ठयय॒ सम्बंधी मसविदों 
के विशेष नियमों का उल्लेख आगे किया जायगा। उन्हें ध्यान में 
रखते हुए किसी कानून का मसबिदा व्यवस्था पक सभा में, ओर 
जिस 4न्‍त में व्यवस्थापक परिषद है किसी सभा में, उसके सदस्य 
द्वारा उपस्थित किया जा सकता है । मसविदा क्विसी ऐसे विपय 
के ही सबन्ध में हं। सकता है, जो प्रान्तीय व्यवस्थापक मडल 
की अधिकार-सी भा के अन्दर हो। सरकारी मसबिदा सरकार के 
उस सदस्य द्वारा उपस्थित किया जाता है, जा मसविदे के विपय 
का अधिकार रखता हा । जब कोइ गेर-सरकारी सदस्य काई 
मसविदा उपस्थित करना चाहता है तो उसे अपन इस विचार का, 
पहले सूचना देनी हांती है। जब काइ मसविदा नियमानुसार 
उपस्थित हो चुकता है, तो वह प्राय: एक विशेष कमेटी मे भेजा 
जाता है; इस कमेटा का चेयरमेन वह सरकारी सदस्य होता है, जा 
इस विपय का अधिकार रखता हो । उसका रिपाट उस सभा में 
पेश की जाती है, जिसका कि उक्त प्रस्तावक् सदस्य हो। पश्चात्‌ 
मछविदे के प्रत्यक वाक्यांश पर प्रथक्‌-प्रथक्‌ विचार किया जाता 
है । सावधम्मति या बहुमत द्वारा स्वाकृत हाने पर मसविदा उस 
सभा में पास हुआ कहा जाता है। यांद उस प्रान्त में दूमरो 
ठयत्रस्थापक रुभा द्वा वा उपयुक्त, पहली सभा में पास हुआ, मस्तविदा 
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दूसरी सभा में भेजा जाता है । जब बह इस सभा में भी उसी रूप 
में पास हो जाता है, या ऐस संशांचनो' सहित पास हो जाता है, 
जिन्हें पहली सभा स्वीकार कर ले, ता यह मसबविदा दानों 
सभाओ में,अथोत,व्यवस्थापक मडल में पास हुआ कहा जाता है। 

यदि कोइ मसविदा जो व्यवस्थापक सभा में पास हागया है, 
और व्यवस्थापक परिषद में भज दिया गया है, परिषद्‌ में आने के 
बारह महीने समाप्त होने से पृ गवनर को स्वीकृति के लिए न 
भेजा जाय तो गवनंर उस पर विचार करने ओर मत लेने के 
लिए दोनों सभाओं की संयुक्त बेठक करा सकता है। यदि गवनंर 
को यह प्रतीत हो छि मसविदा अर्थ सम्बन्धी है, अथवा ऐस 
विपय सम्बन्धी है, जिसका प्रभाव उन कार्या पर पड़ेगा जिनके 
विषय में उस अपने विवेक या व्यक्तिगत निणय का प्रयोग करना 
है, तो बारह महीने के पूष भी सभा की संयुक्त बेठक करा 
सकता है। यदि दोनो सभाओं की संयुक्त बेठक में मसविदा (यदि 
कोई संशोधन दानां सभाओं द्वारा स्थाकृत हो तो उसके सहित ) 
दानों सभाओं के उपस्थित, और मत देनवाल सदस्यों के बहुमत 
से पास हाजाय तो वह दोना सभाओं में ( प्रथक्‌-प्रथक्‌ ) पास 
हुआ समभा जाता है । 

संशाधन किस प्रकार उपस्थित किये ज/ सकते हैं, इसके 
सम्बन्ध में नियम निर्धारित हैं, ओर उनके सम्बन्ध में सभापति 
का स्थान अट्टणय करनवाले व्यक्ति का नियांय अन्तिम माना 
जाता है । 

प्रान्तीय व्यवस्थापक + भा द्वारा, या जिस प्रान्त में वयवस्थापक 
परिषद्‌ भी हैं, दोनों समभाआओ' द्वारा पास किया हुआ मसविदा 


प्रान्तीय व्यस्थापक मंडल १३७ 


गवनर के सामने रग्वा जाता है। गवर्नर का यड़ अधिकार है, कि 
बह अपने विवेक से उसको सम्राट की ओर से स्वीकार करे; या 
अपनी म्वीकृति को रोकले,या उसे गवनग-जनरत्त के बिचाराथे रग्व 
छोड़े । गवबनर का यह भी अधिकार है कि बह मसवबिदे का इस 
संदेश सहित लोटादे कि सभा या सभाएँ समविदे या उसके किन्हीं 
अंशों पर पुनः विचार करें, विशपतया उसके द्वारा सूचित 
संशाचन का उपस्थित करने का विचार कर | इस पर सभा या 
सभाओं को उस मसविदे के सम्बन्ध में पुन: विचार करना 
पड़ता है। 

जब कोई मसविदा प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल से पास 
होजाने पर, गवनर-जनरल के विचाराथ रख छोड़ा जाता है, तो 
गवर्न्‌र-जनरल को अधिकार है कि बह सम्राट की ओर से डसे 
स्वीकार करे या अपनी स्वीकृति को रोके; अथवा उसे सम्राट की 
इच्छा प्रकट होने के लिए रख छोड़े। गवनर-जनरल चाहें तो 
गवनंर को यह हिदायत कर सकता है कि वद्दध उस मसविदे को 
सभा या सभाओं में, निर्वारित संदेश सहित भेज दे। जब मसविदा 
इस प्रकार लोटा दिया जाता है ता सभा या सभाञों को उस पर 
तदनुसार विचार करना होता है, और अगर ये उसे मूल रूप 
में, या संशोधनों सहित, पास करदे तो यह पुनः गवनर-जनरल 
के विचाराथ रखा जायगा । 

सम्राट्‌ की इच्छा प्रकट होने के लिए रख छोड़ा हुआ 
मसविदा प्रान्तीय व्यस्थाउक मण्डलका कानून उस समय तक नहीं 
बनता, जब तक कि गवनर के सामने उपस्थित किये जाने के बारह 

!श्८ 
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महीने के भीतर वह सावज्निक विज्ञप्ति द्वारा यह सूचित न कर दे 
कि सम्राट ने उसकी स्वीकृति देदी है। गवनेर या गवनर- 
जनरल द्वारा स्वीकार किये हुए क्िसो कानून को सम्राट 
उसकी स्वीकृति के दिन से बारह महीने तक अस्वीकार 
कर सकता है; ईंस दशा में गवनर इस बात की सूचना साव जनिक 
विज्ञप्ति द्वारा कर देता है ओर, इस विज्ञप्ति के दिन से वह क़ानून 
रह हा जाता हैं । 

इस प्रकार प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल द्वारा पास किया 
हुआ मसविदा, जब उस गवनर स्वोकार कर ले, ओर सम्राट 
अस्वीकार न करे, अथवा, यदि गवनर उसे गवर्नर-जनरल या 
सम्राट्‌ की ध्वाकृति के लिए रख छाड़ तो जब क्रमशः इनकी 
म्वीकृति मिल जाय, क़ानून बन जाता है । 

व्यवस्थापक सभा भग होने पर काननों सम्बन्धी 
का रेबाई--किसी प्रान्त की व्यवस्थापक सभा भंग होने के 
समय क़ानूनों के जो मसविदे उस भभा में विचाराधीन दवांगे, या 
वहाँ पास होकर व्यवस्थापक्र परिषद में बिचाराधीन होंगे वे 
रह होजायँंगे। उन पर पुनः विचार उसी दशा में होगा, जब 
उनके सम्बन्ध में सब कारवाइ फिर नये सिरे से की जायगी। 
इस प्रकार वउ्यवस्थापक सभा में स्वीकृत जिन ससबिदों पर 
अ्यवस्थापक परिपद में विचार होरहा होगा, उनको व्यवस्थापक 
सभा का नया चुनाव होने पर पुनः नियमानुसार पास करना 
हांगा, तब जाकर व्यवस्थापक परिपद में उन पर विचार हा 
सकेगा। इसके विपरीत, व्यवस्थापक परिषद्‌ के जो मसव्िद 
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परिपद्‌ मं विचाराधीन होंगे, और व्यवम्थापक सभा में 
पास न हुए होंगे, वे व्यवस्थापक सभा के भंग हान पर रह 
नहीं होंगे । 

प्रन्तीय व्यवस्थापक मंदल के अधिकारों की सीपा- 
गवरनर-जनरल की प्रष स्वीकृति बना प्रान्तीय व्यवस्थापक 
मण्डल का सभा मे काइ एसा प्रस्ताव या संशोधन उपम्थित नहीं 
किया जा सकता :--( के ) जा पालिमेंट के, ब्रिटिश भारत 
सम्बन्धी किसी क़ानून का रद ( रिपीज ) या संशाधित करता 
हो, या जो उससे असद्भनत हों । (स्व) जा गवनर-जनरल के 
किसी क़ानून या आडिनस को रद्द यां संशोधित करता हो, या 
उससे असंगत हो । ( ग ) जिसका प्रभाव किसी एस विषय पर 
पड़ता हों, जा गवनर-जनरल को नवीन विधान के अनुसार अपने 
विवेक स करना हो । (घ ) जो योरपियन ब्रिटिश प्रजा सम्बन्धी 
फोजदारी कायपद्धति पर प्रभाव डालता हो । 

गवनर की पृव स्वीकृति बिना कोइ ऐसा प्रस्ताव या संशोधन 
उपस्थित नहीं क्रिया जा सकता :--( १ ) जो गवनार के किसी 
क़ानन या आडिने स को रद या संशोधित करता हा, या उच्चसे 
असंगत हो । ( २ ) जा, पुलिस सम्बन्धी किसी कानून के 
प्रस्ताव को रह या संशोधित करता हां, या उस पर असर 
डालता हो । 

प्रान्तीय उयवस्थापक मण्डल को ऐसा क़ानून बनाने का 
अधिकार नहीं है, जिसका प्रभाव त्रिटिश भारत या उसके 
किसी भाग के ज्िए पालिमेंट के कानून बनाने के अधिकार पर 
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पड़े; या जिस का सम्बन्ध सम्राट या उसके परिवार से, सम्राट के 
भारत में प्रभुत्व से, सपरिपर सम्राट की आज्ञायों से, या भारत-- 
मनन्‍्त्री के नवीन विधान के अनुसार बनाये हुये नियमों से, या 
गवनर या गवनर-जनरल के अपने विवेक या व्यक्तिगत निर्णय 
के अनुसार बनाये हुये नियमों से हो; या जिससे सम्राट के किसी 
न्यायालय में अपील करन की अनुमति देने के विशेषाधिकार में 
कमी पड़े । 

प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल में सट्ठ न्यायालय , या हाईकोट्ट 
के किसी जज के, अयने कतंठ्य का पालन करने के समय क, 
उयवहार पर वादानुवाद नहीं ही सकता । अगर गवनर अपने 
विवेक से यह तसदीक़ करदे, कि किसी क़ानून के मसविदे, उसके 
अंश या संशोधन से, उसके शान्ति रक्षा सम्बन्धी विशेष 
उत्तरदायित्व पर असर पड़ता है ता वह इस विपय का आदेश 
क्रक, उस मसविदे आदि के सम्बन्ध में होने वाली कारबाई का 
रोक सकता है। 

गवनर के अधिकार; भापण और सन्देश--गवर्नर 

अपने विवेक स वठ्यवस्थापक सभा में, ओर यदि उसके प्रांत में 
वक्यवस्थापऋ परिपद हो, ता किसो भी सभा में, या दोनों सभाओं 
के संयुक्त अधिवेशन में भापण कर सकता है । वह दोनों में से 
प्रत्येक सभा में, किसी भी प्रस्ताव के सम्बंध में अपना सर्देश 
मेज सकता है, चाहे बढ मंडल के सामने उस समय विचागाधान 
ही य। न हो । जिस सभा में कोइ संदेश भेजा जायगा, वह यथा- 
संभव शीघ्रता-पृवक संदेश में सुचित विषय का विचार करंगी। 
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गवनर के आर्टिनेंस--गवनर को आइिनेन्स अथोन्‌ 
अस्थाई क़ानून बनाने का अधिकार व्यवस्थापक्र मण्डल के 
अवकाश के समय मो होता है,और उसके काय-फकाल में भी । जब 
किसी प्रान्त के ठ्यवस्थापक्र मण्डत् का कायकाल न हो, यदि 
गवन र को यह निश्चय हा जाय कि तत्कालीन परिस्थिति में तुरंत 
कारंबाइ करता आवश्यक है तो वद़ अपनी सम्मति के अनुसार 
ग्रावश्यक आउिनेन्स बना सकता है। जिस आडि ननन्‍्सके विषयके 
प्रस्ताव को व्यवस्थापक मण्डल्ञ में पेश किये जाने के दिए उसकी 
(गवन र की) पत्र स्त्रीकृृत की आवश्यकता होती, उस आडिनेन्स 
का बनाने में वद अपने व्यक्तिगत निणय का उपयोग करेगा; और 
जिस विषय के प्रस्ताव के व्यवम्थापकर सण्डढल में उपस्थित करने 
के लिए गवन र-जनरल को पूव स्वोकृति की आवश्यकता होती, 
या जिप विषय के प्रस्ताव को गवन र॒गबन र-जनरल के विचा-- 
राथे रख छाड़ने शी आवश्यकता सम+ता, उस विपय के आडडि- 
नेन्स का वह गवनर-जनरल के , उसके विवेक से दिये हुए आदेश बिना 
नहीं बनायेगा । इस प्रकार बनाये हुए आइडिनन्सका वही बल और 
प्रभाव होता है जा प्रा तेय ठयवस्थापक्र मएउन्न द्वारा बनाये ओर 
गवनर से स्वीकृत क़ानन का होता है । परन्तु, एसा प्रत्येक आईि- 
नेन्स पान्‍तीय व्यवस्थापक मण्डल के सामने रखा जायगा, ओर 
मण्डन्त की आगामी सभा हान से छ; सप्राई समाप्र होने पर 
झमते में आना बन्द हो जायगा, यदि उसका नाउसनद करते का 
प्रस्ताव प्रांतीय व्यवस्थापक समा में ( और अगर उस प्रांत में 
ठ्यवस्थापक परिपद हू ता उप्तमें भी ) पाल हा जाय । 
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एस आडिनन्स को सम्राट उसी प्रकार रद कर सकता है, जैस 
गवनर से स्वीकृत प्रांतीय व्यवस्थापक मण्डल के कानून को; और 
उस गवनार जब चाहे वापिस ले सहता हैं । 

अगर उपयुक्त आड्िनेन्स में कोइ एसी बात है, जा प्रांतीय 
ठयवस्थापक मण्डल के बनाय्रे ओर गवन र द्वारा स्वीकृत कानून 
मे नहों है! सकती, तो यह आइदिनन्स रह दा जायगा । इस प्रकार 
जसा अधिकार प्रांतीय व्यवस्थापक मण्डल को कान न बनाने का 
है, वेसा ही उसके अवकाश के समय में गवन र॒ को आइडिनेन्स 
बनान का हैं । 

इसी प्रकार प्रांन्तीय व्यवस्थापक मण्डल के काय-काल में भी 
गवन र जब कि वह अपन उत्तरदायित्व के विचार से आवश्यक 
समझे, निधारित काल के लिए वेंसा ही कानून बना सकता है, 
जैसा कि मण्डल। निदान, उसको कुछ बिपयों में मण्डल के 
समान अधिकार प्राप्त है, ओर घह मण्डल की इच्छा के विरुद्ध 
भी उनका, अस्थायी रूप से, प्रयाग कर सकता है। 

गवनर के कानून--यही नहीं. कुदड्ठ दशाश्रों में बह 

स्थायी रूप से भी कानन बना सकता है। इस प्रसज्ञ में, विधान 
में यह नियम है कि यदि गबन र को किसी समय यह निश्चय हा 
जाय कि उसके उत्तरदायित्व को पालन करन के लिए उसके 
विवेक स काम करने या उसके व्यक्तिगत निर्णय का उपयोग करने 
के सम्बन्ध में कानून से व्यवस्था हानी चाहिए ता वह्द सन्देश 
भेज कर सभा या सभाओं को तत्कालीन परिस्थिति का परिचय 
कराएगा, ओर वह या ते “गवन र का कानून” बना देगा, या 
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अपने संदेश के साथ प्रस्ताव का मसदिदा लगा देगा । दूसरी दशा 
में, वह एक मास के बाद 'गवन र का कान न! बना देगा, जो या 
ते उम्नी रूप में होगा जैस कि उसने सभा या सभाओं में मसन्पदा 
भेजा था, या उससें उसके विवेक के अनुसार आवश्यक संशोघन 
होंगे; हाँ, ऐसा करने से पूत्र यदि किसी सभा की ओर से उसे 
संशाधन सम्बन्धी कोई निवेदन-पत्र दिया जाय यो वह उस पर 
विचार करंगा। 

'गवन र के कान न! का वही बल ओर प्रभाव होगा, और 
वह उसी प्रकार सम्राट, द्वारा रद्द किया जा सकेगा, जेस 
गवन र से स्वीकृत, प्रांतीय व्यवस्थापक मण्डल का कान न । 
ओर अगर इस कान न में काइ एऐएसो बात होंगी जिसके 
सम्बन्ध में प्रांतीय व्यवस्थापक मण्डल कानून नहीं बना सकता 
ता उपयक्त कन न रद्द हा जायवा। ऐसे प्रत्यक क़ानून की 
सूचना गवन र-जनरल द्वारा भारत -मन्त्री को दी जायगी, और 
बह इस पालिमेंट की दोनों सभाओं के सामने रखगा। गवनर 
आडिनन्स या कान न या बनाने का काये अपन विवेक से करंगा, 
परन्तु वह इस विषय के किसी अधिकार का उपयोग गवन र- 
जनरल की, उसके विवेक से दी हुई, सहमति प्राप्त किय बिना न 
करेगा । 

गवनरों को अआआडिनेस जारी करने, या क्रानुन बनाने का श्रधिकार सन्‌ 
१६३३५ के विधान स ही मिल्ना हैं | 

पृथक या अंशतः पृथक क्षेत्रों की व्यवस्था-- इन ज्षेत्रों 
के सम्बन्ध में प्रांतीय सरकार के प्रसंग में लिखा जा चुका है । 
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प्रांतीय ( या केन्द्रीय ) ठ्यवस्थापक मंडल का कोई का कानून या 
उसका कोड भाग इन पर उस समय तक लागू नहीं होता, जब 
सक कि गवनर सावजनिक सूचना द्वारा ऐसी हिदायत न करे । 
गवनर इन क्षेत्रा के लिए नियम बना सकता है, और, उसके 
नियम उन, केन्द्राय या प्रांतीय व्यवस्थापक मडल के, या अन्य 
भारतीय काननों का रह या संशाधित कर सकते है, जो इन क्षेत्रों 
सम्बन्धी हों । ये नियम गबवन र-जनरल के सामने उपस्थित किये 
सायेंगे, और उसकी म्वीकृति होने तक इन पर कोइ अमल न 
हागा। सम्राट को गवन र-जनरल द्वारा स्वीकृत इन नियमों का 
रद करने का वैसा दी अधिकार है, जैसा गवन र-जनरल द्वारा 
स्वीकृत प्रांतीय व्यवस्थापक मण्डल के काननों को रद्द करने 
का है । 

आय-व्यय के विषयों सम्बन्धी काय-पद्ध ति-- गवर्नर 
प्रति व प्रांतीय व्यवस्थापक मंडल के सामने उस बप के अनुमा। नत 
आय-व्यय का नक्शा उउस्थित कराता है । उसमें दो प्रकार की महों 
की रक्में प्रथक्‌-प्रथक्‌ दिखायी जाती है । (१) जा पूव निश्चित हें, 
जिनपर प्रांतीय व्यवस्थापक सभा का मत नहीं लिया जाता, ओर, 
( २) जिन पर मत लिया जाता है। कर-निधोरण तथा व्यय के 
लिए माँग के प्रस्तावों पर व्यवम्थापक्र परिपदों का मत नहीं 
लिया जाता । 

व्यय की निम्नलिखित महाँ पर प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा 
को मत देन का अधिकार नहीं है ।-- 

( के ) गवनर का बेतत और भत्ता, तथा उसके कार्यात्य 
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सम्बन्धी निर्धारित व्यय । 
( ख ) प्रान्तीय ऋण सम्बन्धी व्यय, सूद आदि । 
(ग) मंत्रियों ओर एडवोकेट-जनरल का वेतन और भत्ता । 
( घ ) हाइकाट के जजों का वेतन और भत्ता । 
( च ) 'प्रथक' क्षेत्रोंका शासन सम्बन्धी व्यय । 
( छ ) अदाल्ती निणयों का अनुसार हानेवाला व्यय । 
(ज ) अन्य ठयय जो नवीन शासन विधान या किसी 


प्रांतीय व्यवस्थापक मंडल के कानून के अनुसार किया 
जाना आवश्यक हा । 
इसके पझन्तगंत डन सब कर्मचारियों के वेतन और भक्त 
मी सम्मिल्षित हैं, जा भारत-समंत्री द्वारा नियुक्त होते हैं, जेसे 
भारतीय सिवित्ञ सविस या भारतीय पुल्निस सर्विस भादि 
के कर्मचारी | 
कोई प्रस्तावित व्यय उक्त मद्दों में स किसी में आता है, या 


नहीं, इसका निर्णय गवनर अपने विवेक से करता दे । (क ) 
को छाड़ कर अन्य म॒द्दों पर व्यवस्थापक मण्डल में वादानुबाद 
हो सकता है । उपयुक्त (क ) से (ज ) तक की मद्दों को छोड़ 
कर अन्य विपयों के खच के प्रस्ताव व्यवस्थापक सभा के मत के 
लिए माँग के रूप में रखे जांते हैं । इस सभा को अधिकार है कि 
यह किसी माँग को स्वीकार करे, अस्वीकार करे, या उस कुछ 
घटाकर स्वीकार करे । 

गवन र की सिफ़ारिश के बिना, किसी काम के लिए रुपये 
की माँग का प्रस्ताव नहीं किया जा सकता। यदि सभा व्यय 


सम्बन्धी कोई माँग स्वीकार न करे, या घटाकर स्वीकार करे 
१९ 
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ओर, इससे गवर्नर की सम्मति में उसके उत्तरदादित्व को पूरा 
करने में वाधा जपस्थित हो तो वह अपने विशेषाधिकार से, रद 
की हुई या घटाइई हुई माँग की पृूति कर सकता है । 

व्यय का पूरक नक्शा->यदि किसी वप निर्धारित व्यय 
से अधिक खच करने की आवश्यकता हा तो गबनर सभा 
या दोनों सभाओं के सामने उस अधिक ग्वच को सूचित करनेबाला 
पूरक नक्शा उपस्धित कगाएगा, ओर पूर्वाक्त नियम की बाते उस 
नक्शे ओर उस ख के सम्बन्ध मे उसी प्रकार लागू होंगी, 
जैस वपिक आय-ठ्यय-अनुभान-पत्र और उसमें उल्लिम्बित व्यय 
के सम्बन्ध में लागू होती हैं । 

कर-निधारण सम्बन्धी विशेष नियम--निम्नलिम्ित 
प्रकार के कानून के मसविदे या उनके सशॉधन का प्रस्ताव 
गवरनार की सिफारिश बित्ता नहीं किया जाता; और, व्यवस्थापक 
परिषद में नहीं रखा जाता--( क ) जिसमें कर लगाने या बढ़ाने 
की व्यवस्था हो । ( ब ) जिसमें प्रांतीय सरकार द्वारा रुपया 
उधार लेने की व्यवस्था हो । 

सारांश यह कि गवनोेर की इच्छा बिना मन्त्रिमंडल या 

व्यवस्थापक सभा किसी काये के लिए ख्च स्वीकार नहीं कर 
सकती । जिन रक़मों को गवर्नर अपना उत्तरदायित्त्र पूरा करने 
के लिए आवश्यक समभता है, उन पर सभा का मत नहीं लिया 
जाता, यहाँ तक कि सभा द्वारा अस्वीकृत रक़म को भी, 
गवनर उचित समझे तो खच किये जाने की स्वीकृति दे 
सकता है । 
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बजट अधिवेशन--व्यवस्थापक मण्डल की एक मुख्य 
बेठक फ़रवरी के श्रन्त, और माच के आरंभ में होती है । इसमें 
आगामी वषे के प्रांतीय आरय-ठयय का अनुमान-पत्र उपस्थित 
किया जाता है; वैसे, वास्तव में यह अनुमान-पत्र सदस्यों के 
पास १५ दिन पहले भेज दिया जाता है। सदस्य भिन्न-भिन्न खर्चा 
का विचार करते हैं, ओर यदि उन्हें किसी ख़च में कुछ कटोती 
की सूचना देनी हा ता वे, सभा में बजट उपस्थित किये जाने से 
तीन दिन पदले, इस सूचना को संक्रेटरी के पास भेज देते है । 
यदि किसी खास मद्द में खर्च को कमी न करते हुए केबल उस 
विभाग की कारय-प्रणाली की आलोचना या शकायत करनी 
हो तो उस मदद में कटोती करक, एक रुपये की स्वीकृति 
सूचित की जाती है। इससे उस कटोती सम्बंन्धी चचा के 
प्रसंग में सदस्य उस विभाग के विषय में अपना विचार प्रकट 
सकते है । ' 

बजट बड़ा होता है; वह सभा में पढ़ा नहीं जाता। उसे 
उपस्थित करते समय अथ-मन्त्री उसके सम्बन्ध में अपना भाषण 
करता है। पश्चात्‌ ( अगले दिन ) उस वजट पर चचों हाती है, 
इसमें सदस्य कुल बजट पर अपने सांघारण विचार प्रकट करते 
है । इसके बाद एक हफ्ते तक सदस्यों द्वारा श्रस्तुत, भिन्न-भिन्न 
मद्दों को, कटोंतियों की चच्चों हाता है । पहल किसो विभाग को 
नीति की आलोचना करने के उद्देश्य से प्रस्तुत की हुई कटोतियों 
पर विचार होता है। पश्चात, अन्य कटोंतियों का त्िचार 
होकर, एक-एक मद के ख्च की माँग को जाती है। बजट की 
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बहस के लिए निश्चित किये हुए सप्ताह के श्रन्तिम दिन 
के पाँच बजे कटोतियों की समाप्रि ( “गिलोटिन' ) हो जाती है,; 
इसके बाद किसी कटोती पर बहस नहीं होती । सदस्य के आग्रह 
करने पर कटोती की रक़्म पर मत लिये जाते हैं, ओर यदि वह 
स्वीकार होजाय तो उस मद्द की रकम को इसमें आवश्यक 
कमी करके मंजूर किया जाता है। इस प्रकार सारा शेष काये 
थोड़ी देर में ही निपटा लिया जाता है। 


विधानात्मक शासन न चलने पर, काये में लाये जाने 
वाले नियम--यदि गवर्नर को कभी यह निश्चय हा जाय 
कि तत्कालीन परिस्थिति में प्रांतीय शासन का काये इस विधान के 
अनुसार नहीं चल सकता तो वह घोषणा निकाल कर सूचित कर 
सकता है कि ( क ) अमुक काये वह स्वयं अपने विवेक से करेगा, 
या, (ख ) प्रांतीय संस्था या अधिकारियो के सब या कुद्ु 
अधिकारों का वह स्वयं उपयोग करेगा। इस धांषणा में इसको 
व्यवह्नत करने के उपयोगी आवश्यक नियमों का उल्लेख किया जा 
सकता है | हाँ, गवर्नर दाइकाट के अधिकार नहीं ले सकता और 
न इस न्यायालय सम्बन्धी नवीन शासन-विधान के सब या 
या किसी नियम का स्थागित कर सकता है ।६४ 


पीछे होनेवाली दूसरी घोषणा से, एसी घोषणा मन्सूख की 
जा सकती है, अथवा उसमें परिवतन किया जा सकता है। इस 
घोषणा की सूचना भारत-मंत्री को दी जायगी, और उसके द्वारा 


*इस समय पांच आन्तों में बिघानात्मक शासन स्थगित है, और, गवनरों 
द्वारा शासन दो रह्दा दै । 
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पालिमेंट की दोनो' सभाओं के सामने रखी जायगी। जो घोषणा 
पहले की घोषणा को मंसुख करने वाली न हा, वह छः: माह के 
बाद अमल में आनो बन्द हो जायगी। अगर ऐसी घोषणा 
को जारी रखने का प्रस्ताव पालिमेंट की दोनो सभाओं से 
स्वीकार होजाय (या होता रहे ), तो यह घोषणा, मंसूर्य न 
किये जाने की दशा में, अपनी अवधि के पश्चात बारह मात 
तक जारी रहेगी । परन्तु ऐसी घोषणा तीन साल से अधिक 
व्यवह्गत न होगी ! 

अगर गवनेर घोषणा द्वारा, प्रान्तीय व्यवस्थापक मण्डल के 
कानून बनाने का अधिकार ग्रहण कर ले, तो उसका बनाया 
हुआ कानून घोषणा का प्रभाव समाप्त होने के दो साल बाद तक 
जारी रहेगा,सिवाय उस दशा के जब कि उसे कोई अधिकार-गप् 
ठयवस्थापक संस्था नियमानुप्तार दा स्राल्ष से पूव संशाधित करदे । 

उपयुक्त व्यवस्था ऋरने में, गवबनर अपने विवेक से काये 
करेगा, और ऐसे विषय सम्बन्धी घोषणा, गबनेर-जनरल की, 
उसके विवेक से दी हुई, सहमति प्राप्त किये बिनान की 
जायगी । 

विशेष वक्तव्य--गवनर, के विशेष उत्तरदायित्वों का, 
ओर कानून-निर्माण सम्बन्धी विशेषाधिकारों का आयोजन 
करके, उस आरंतीय आय के अधिकांश भाग को स्वयं खच करने 
का अधिकार देकर, मंत्रियों को सभी महत्व-पूण अधिकारों से 
बंचित करके, एवं छ; प्रान्तों में दो-दो व्यवस्थापक सभाओं की 
स्थ।पना करके, प्रांतीय स्वराज्य का मानो उपहास किया गया है । 





बारहवाँ परिच्छेद 
चीफ-कमिश्नरों के प्रान्त 
ल्च्च्झ्न्टड 7 

पिछुल्ले चार परिच्छेदों में, अटिश भारत के, गवनरों के प्रान्तों के 
विषय में लिखा गया है। इनमें सन्‌ १६३५ के विघान ने उत्तरदायी 
शासन पदुति स्थापित करने का श्रधूरा-सा प्रयत्न किया है । परन्तु तिटिश 
भारत में एस भी ता प्रान्त हैं, जिन में इस पद्धति का श्रीगणेश तह नहीं 
हुआ है| ये हैं, चीफ-कमिश्नरों के प्रान्त | 

चीफ-कमिश्नरों के प्रान्त निम्नलिग्वित हैं: -- १--ब्रिटिश 
विज्ञाचिस्तान | २-देहली । ३--अजमर-मेरवाड़ा । ४--कुग । 
५-अन्दमान-निकाबार । [ पुस्तक छुपने के समय यह्द जापान के 
अधिकार में है। ] ६- पन्‍्थपिपलोदा । 

सन्‌ १६३८का विधान के बनने से पृष भी छ: ही प्रांत ऐसे थे, 
जिनका शासन चीफ-कमिश्नरों द्वारा होता था। उन।हछ: प्रांतो में 
से पश्चमात्तर सीमाप्रान्त अब गवनार का प्रान्त है; और 
पंथ-पिपलीदा नया प्रान्त बनाया गया है । 

पंथपिपल्लोदा पद्दले होल्कर राज्य का अंग था| खारूआ नामक कस्वा, 
जो मध्यभारत में मह्दीदुपुर स्टेशन से चार मील है, ओर पास के आ5- 
नौ गाँव सिल्लाकर यदह्द प्रान्त बनाया गया है | यह सबसे छोटो चीफ- 
कमिश्नरी है | इसका तजेशत्रफल्न १६ वर्ग मोल, और जनसंख्या ल्गभग 
पॉच इज्ञार है | इसकी वार्षिक आय ४५ दजार रु० है, जिसमेंस दा-तिहाई 
से अधिक तो जागीरदार द्वी ले लेते हैं । इसका राजनतिक महत्व इसलिए 
है कि अजमेर की तरह यह प्रान्त देशी राज्यों से घिरा हुआ है। यहदद 
गवादियर, इन्दोर, देवास और जावरा के मध्य में है । 
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इन प्रान्तों का शासन--इन प्रान्तों का शासन चीफ- 
कमिश्नर द्वारा, गवनेर-जनरल करता है। चीफ--कमिश्नरों की 
नियुक्ति गवनर-जनरल अपने विवेक के अनुसार करता है। कुछ 
चीफ-कमिश्नर राजप्रबन्ध सम्बन्धी अन्य काय भी करते 
हैं। त्रिटश विलाचिम्तान का चीफ--कमिश्नर विल्लाचिम्तान 
की रियासता का, ओर अजमर-मेग्वाड़ का चीफ-कमिश्नर राज-- 
पृत्ताने की ग्यासतों का एजन्ट होता हैं। छुग का चीफ-कमिश्नर 
मैसगर राज्य के लिए भारत-सरकार के रेज़ीडट का काम करता हैं । 
पंथ-पिपलोदा का चीफ-कमिश्नर सध्यभारत का गरेज्ीडट हैं । 
चीफ-कमिश्नर के प्रान्तों में से केवल कुग की छोड़कर अन्य 
किसी प्रौन्‍्त में व्यवस्थापक सभा नहीं है । उन सब के लिए कानून 
भारतीय व्यवस्थापक मण्डल द्वारा हा बनाय जाते हैं ।८ कुग की 
व्यवस्थापक सभा भी छाटी सी, तथा शक्तिहीन है । 

गवन रों के प्रान्तों में, गबन रो को पुलिस और आतझडूबाद 
सम्बंधी जो अधिकार हैं, ओर कुछ (गुप्त ) काग़ज़ात तथा 
जानकारी सम्बन्धी जा नियम हैं, व चीफ कमिश्नरों के प्रान्तों में 
भी हैं; वहाँ पर जो बात गवन र ओर प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल 
के सम्बन्ध में कही गयी है, उसके स्थान पर यहाँ गवनंर-जनरल 
आर केन्द्रोय व्यवस्थापक मण्डज्ञ समभना चाहिए। 

॥£ भारतोय ब्यवस्थापक सभा में केवल पश्चिमोत्तर सीमात्रान्त श्रोर 
देहल्ी का द्वी एक-एक निर्वाचित प्रतिनिधि हैं; शेप प्रान्त उस से स्ंधा 
वंचित हैं। राजपरिषद में तो चीफ़-कमिश्नरों के छिस्री भी प्रान्त का 
निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं दे । 
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चिन्तनोय स्थिति--प्रांतीत्न खराज्य को स्थापना करने 
वाले विधान से भी, चीफ-कमिश्नरों के प्रांतों की स्थिति पूबेबत्‌ 
बना रहना अत्यन्त चितनीय है। इन श्रांतों में प्रायः कमिश्नर ही 
छोटे रूप में वास्ततिक चीफ-कमिश्नर होता है, उसके हाथ में 
समस्त शक्ति, अधिकार, ओर याजनाएं बनाने की सत्ता कन्द्रित 
होती है। क़ानून के अनुसार उस ही शासन, प्रबन्ध तथा न्याय 
आदि के विविध कार्यों का नियन्त्रण-अधिकार प्राप्त है। यद्यपि 
कमिश्नर चीफ-कमिश्नर के अधीन होते हैं, ओर चीफ-कमिश्नर 
गवन र-जनरल के प्रति उत्तरदायी होता है, जहाँ तक जनता का 
संबन्ध है, इन प्रान्तों के उक्त दोनों अधिकारी निरंकुश और 
स्वेच्छाचारी कहे जा सकते है । इन प्रान्वा' में काइ प्रबन्धकारिणी 
( या मन्त्रिमण्डल ) नहीं है । 
इन प्रान्तों का अस्तित्व क्यों बनाये रखा गयाहै? ब्रिटिश बिलो- 
चिस्तान, अजमेर-मेर वाड़ा, कुग, और पंथ-पिपलोदे। से उनके निकट 
टवर्ती देशों राज्यों पर नियन्त्रण रह सकता है। अंदमन दीप में 
असंख्य जड्जी जहाज़ सुरक्षित रह सकते हैं | हवाई अड्डे के लिए 
भी यहाँ व्यवस्था द्ीने की सम्भावना है। देहली तो केन्द्रीय 
सरकार की राजधानी है; यद्यपि ब्रिटिश सरकार नवीन विधान से 
केन्द्र में भी उत्तरदायित्व देने की बात कह रही है, वह यथा- 
सम्भव अपनी स्रत्ता का परित्याग करना नहीं चाहती ; 
क्या इसी विचार से राजधानी म॑ यह पुराने ढंग की अनुत्तरदायी 
शासन-पद्धति चज्नायी जा रही है? अस्तु, चीफ-कमिश्नरों के 
के प्रांत हमारी पराधीनता, ओर त्रिटिश सरकार की प्रभुता 
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के द्योतक हैं, जो उत्तरदायी शासन की दृष्टि से सावंथा 
अवांछानीय है । 

इसका सुधार -- इन प्रांतों की इस चिन्तनीय स्थिति का 
जितना शीघ्र अन्त हो उतना ही अच्छा। इसका एक उगय यह है कि 
इन प्रांतों में, इनके, ची फ-कमिश्नर के ही प्रांत रहते हुए, आवश्यक 
सुधार कर दिया जाय। इस दशा में, प्रत्यक प्रांत में उसकी 
जनसंख्या तथा शक्ति के अनुसार एक व्यवस्थापक सभा का 
आ्रयांजन होना चाहिए। साथ ही एक छोटा सा मंत्रिमण्डल्ञ भी 
होने की आवश्यकता है, जो चोफ-कमिश्नर को प्रत्यक शासन-काये 
में सफल सहयोग प्रदान करे, ओर व्यवस्थापक सभा के प्रति 
उत्तरदायी हा।। यह्‌ उयवस्था मितव्ययितापूवचक को जानी 
चाहिए । गवनरों के कांग्रेसी प्रान्तों में मंत्री केवल ५००) रू० 
मासिक लकर काम करते रहे हैं। चीफ-कमिश्नरों के प्रांतों में भी 
एसे योग्य और स्वार्थ-स्यागी सज्नन मिलन सक्तें हैं, जो इसस भी 
कम पारिश्रमिक लेकर, सेवा-भाव-प्ृत्रक मंत्रित्व प्रहण करे । 
इस प्रकार चीफ-कमिश्नरों के प्रांत छोट, तथा कम आय वाल 
हाने पर भी अन्य उन्नत प्रान्तों की भांति प्रगति कर सकते हैं । 

चीफ-कमिश्नरों के प्रांतों की शासन-व्यवस्था के सुधार का 
दूसरा मार्ग यह है कि इन प्रांतों में स जिसका, जिस 'गवनर के 
प्रांत! से अधिक मेल बैठ सके, उसे उसके साथ संलग्न कर 
दिया जाय, जिसस उसके निवासियों को अपने राजनेतिक 
अधिकारो' का यथेष्ट उपयोग आओऔर विकास करने का 
अवसर मिल । 

बे 
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सन्‌ १६२१ हँ० में श्रजमेर-मेरवाड़े के भविष्य के सम्बन्ध में श्रपनों 
योजना उपस्थित करने के जल़्िए, संयुक्तप्रान्त के एक उच्च अभ्रधिक्रारी 
मिस्टर इं० एच० ऐश्वर्थ के श्रवीन, एक कमेटी नियुक्त कों गयी थी । 
उश्न विविध योजनाओं का विचार करके यह सिफारिश को थी, कि हस 
प्रान्त की शासन-व्यवस्था को सुधारने का यद्दी उपाय है कि इस संयुक्तप्रान्त 
के साथ सम्बन्धित कर दिया जाय | सन्‌ ५८७२ ई० से पूव इस प्रांत के 
शासन न्याय,कानून, शिक्षा की ब्यवस्था सयुक्तप्रांत के साथ, डसके समान 
ही थी। 


कुछ स्वार्थी ब्यक्ति चाहते हैं कि भ्रजमेर मेरचाढ़ा जिस-जिप्त 
रियासत से मिलकर बना है, उस-उसमें बॉँट दिया जाय | देशो राज्यों 
की श्रनुत्तदायों शासनपद्धति को देखते हुए, यह बात सवंथा 
अ्रनिष्टकारी है । 


*+*--«७+-“_्प्ट]) .9७५..७७--- 

तेरहव परिच्छेद 

जिले का शासन 

>> पध६-०##ं #&-37-“- 

प्रकूधन--ब्रिटिश भारन में प्रायः प्रान्त ओर जिले के बीच 
में कमिश्नरियों का दा है, अतः पहले उनके विषय में जान लेना 
आवश्यक है। मदरास प्रान्त' को छोड़कर प्रत्येक बड़े प्रान्त में 
चार-पाँच कमिश्नगियाँ हैं। कमिश्नरी के अफ़सर को कमिश्नर 
कहते हैं। यह शासन सम्बन्धी कोई काये स्वयं नहीं करता, 
केवल जिला-अफपरों के काम की जाँच-पड़ताल करता है। 
जिलों से जो रिपोट या पत्रादि प्रान्तीय सरकार के पास जाते हैं, वे 
सब कमिश्नरों के हाथ से गुजरते हैं। कमिश्नरों को म्युनिसपैलटियाँ 
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का काम देखने-भालने के भी कुछ अधिकार हें; परन्तु इनका 
विशप सम्बन्ध मालगुजारी से रहता हें। ये मालगुजारी 
के बन्दावस्त & में परामर्श देते हैं, और, विशेष दशा में उसे 
वसूल करने के कार्य को स्थगित कर सकते हैं | य मात्र के मुक़दमों 
की अपील भी सनते हैं । 

मदरास प्रान्त में कमिश्नरियाँ नहीं हैं। वहाँ कमिश्नरों के 
बिना भी सब काम सुचारू रूप स हा रहा है । अन्य प्रान्तों में भी 
इनकी काइ आवश्यकता नहीं हैं । कांग्रेसी प्रान्तों के मंत्रिमण्डल न 
अपने समय ( १९३७-३६ ) में इन्हें हूटान का प्रयत्न किया था ! 
कमिश्नर के पद को तोड़न का अन्तिम अधिकार भारत-मन्त्री को 
है । इसस बड़ी कठिनाइ का सामना करना पड़ा, और विशेष 
सफलता प्राप्त न हुई। 

शासन-व्यवस्था में जिले का स्थान--प्रत्यक कमिश्नरी 
में तीन या अधिक ज़िल हाते हैं। प्रत्यक्त जिले का औसत 
ज्षेत्रफल चार हज़ार वर्गगील तथा उसको औसत मनुष्य-सख्या 
नो लाख है | कोई ज़िला छोटा है, कोइ बड़ा | इसी प्र कार कहीं 
की आबादी कम है, कही की बहुत अधिक । जिलों को 
सीमा निश्चित करने में प्राय: यह जबिचार रखा जाता है कि 
प्रत्यक ज़िल के शासक का मालगुज़ारों तथा प्रबन्धादि का काम 
कट माब्यगुज़ारो के बन्दाबस्त के ल्लिए पंजाब ओर मध्यप्रांत में 
फाइनेन्शल ( प्र्थ ) कमिश्नर हें; और संयुक्तप्रान्त, बिह्वार ओर 
बंगाज्ष में चार मेम्बरों तक के 'रेकन्यू बोई” हैं। ये कल्लेक्टरों 
झौर कमिश्नरों के इस विषय सम्बन्धी कार्य का निरीक्षण करते हें । 
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बहुत-कुछ समान ही करना पड़े । त्रिटिश भारत में जिलों की 
संख्या लगभग २३० है । 

ब्रिटिश भारत मं शासन को इक्राइ ज़िला ही है। गाज्य की 
कल जैसी एक जिले में चल्नती दिखाई पड़ती है, बेसी ही प्रायः 
ग्रन्य जिलों में भी है। जेस अफसर एक जिले में काम करते हैं, 
वैस ही दूसरों में भी है । जनता के कामकाज का मुख्य स्थान 
ओर तोक-व्यवहार का कन्द्र जिला हैं। जो मनुष्य अन्य जिलों 
या प्रांतों से कुछ सम्बन्ध नहीं रखते. उन्हें भी बहा अपने 
जिले के भिन्न-भिन्न स्थानां में, शासन या न्याय सम्बन्धी 
कुछ-न-कुछ काम पड़ जाता है। यहाँ के +बन्ध को देखकर जन- 
साधारण समस्त देश के राजप्रबन्ध का अनुमान किया करते है । 

जिलाधीश-- प्रत्यक जिला, एक जिलाधीश के अधीन 

होता हैं। जिलाधीश जिले का 'कलेक्टर' भी होता है। कलक्टर 
का अथे है, वसूल करनेबाला । उसका एक मुख्य काय मालगुजारो 
वसूल करना होने के कारण उस साधारण बॉलचाल में "कलक्टर! 
कहते हैं । ( पंजाब, बर्मा, अवध ओर मध्यप्रांत में वह डिप्टी 
कमिश्नर कहलाता है ) 

जिले के ज्ञागों' के लिए जिलाधीश ही सरकार का श्रतिनिधि 
है। उच्च कमेचारियां को वे भले ही न जान', जिलाधीश से तो 
उन्हें काम पड़ता ही रहता है । इसो की याग्यता पर सरकार के 
नियमों से प्रजा का यथेष्टठ लाभ हाना, अथवा न होना निभर है ; 
ओर, जैसा इसका बर्ताव रहता है, उसी से अधिकांश जन समाज 
सरकार की नीति का अन्दाज़ ज्गाते है | यह ज्ञा काये करता 
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है, उस सरकार का काये कटा जाता है; इसकी कही हुई बात 
सरकार की कही हुई बात समझी जाती हैं | सरकार को बहुत सी 
बातो का ज्ञान उतना या वैसा ही होता है, जैसा यह कराता है । 
इससे यह कहा जा सकता है कि जिलाधीश सरकार का कब॒ल 
हाथ-मुँह ही नहीं आंग्व-कान भी है । 
उसके अधिकरार--उसकी संयुक्त उपाधि 'कलेक्टर-सजि- 
ट्रेट उसके डबत्त काये की बाधक है। कलक्टर की हेसियत से 
ज़ित का मानगुज़ारी वसृत्त करता हैं। वह अपनी अमलदारी 
में भुमि सम्बन्धी मामलों पर घिचार करता है, सरकार और 
प्रज्ञा के सम्बन्ध का ध्यान रखता है, ओर ज़मींदारों और किसानों 
आदि के झगड़े का फेसला करता है | दुर्मिन्ष अथवा अन्य आव- 
श्यकता के समय कृपकों को सरकारी सहायता उसीकी सम्मति के 
अनुसार मिलती हे । इस के अतिरिक्त, म्थानीय आबकारी, स्टांप 
ड्यूटी आदि भो उसी के सुपुद हैं । जिल के ख्ज़ाने का भी वहीं 
उत्तरददाता है। जिला- मजिस्ट्रेट की हैसियत से बह जिले भर की 
छोटी अदालता का निरीक्षण करता है। उसे अव्वल दर्ज की 
मजिस्ट्रेटी के अधिकार होते हैं, जिनसे वहू एक अपराध पर 
साधारणत: दो साल तक की कैद ओर एक हज़ार रुपये तक का 
जुर्माना कर सकता है। जिले का सब प्रक/र की सुख शान्ति का 
वही उत्तरदाता है। वह स्थानीय पुलिस का निरीक्षण भी करता 
है । उसे म्यूनिस्पेलटिया' तथा ज़िला-बोर्डा' की निगरानी का अधि: 
कार है। इस बात के निश्चय करने में, कि कहाँ पुल्त, सड़क 
यादि बनने चाहिएँ , कहाँ सफाइ का प्रबन्ध दाना चाहिए , 
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तथा ज़िले के किन-किन भागों' का स्थानीय स्वराज्य का अधिकार 
मिलना चाहिए, उसी की सम्मति प्रामाणिक मानी जाती है । 
ज़िले में जो भी प्रबन्ध ठीक न दा, उसका सुधार करना, और हर 
एक बात की रिपोट उच्च कर्मचारियों के पास भेजना, उसी का 
कतंब्य है। ज़िल की श्रान्तरिक दशा जानने तथा उसे सुधारने के 
विचार से उम्त देहातों में दोरा करना होता है । 

इस प्रकार इतने भिन्न-भिन्न प्रकार के कार्य उसके सपुर्द 
हैं कि उसके लिए, उन सब को स्वयं भली प्रकार चलाना 
दुस्‍्तर है। इसोलिए बहुत से काम उसके अधीन कमेचारी 
हो कर डालते हैं, ओर वह उनके कागजों पर हस्ताक्षर 
कर देता है। हाँ, इससे उसकी जिम्मेवारी कम नहीं 
होती; जिले के शासन सम्बन्धी सब काये का उत्तरदाता वही 
हं।ता है। आजकल सरकारी काम में कागजी कारबाई बहुत 
बढ़ गयी है, इसस जिलाधीश को जनता की वास्तविक दशा 
जानने के लिए, उसस सीध सम्पक में आने का अवकाश बहुत 
कम मिलता है| वह प्राय: अपने अधीन कमेचारियों की रिपोट 
या कुछ खास-खास लांगो की बातों के आधार पर ही अपनी 
राय कायम कर लेता है । 

अधिकारों की अधिकता--जिलाधीश के इतने अधि- 
कारों स त्रिटिश सरकार की नीति यह प्रतीत हावी है कि अधि क- 
संअधिक अधिकार एक व्यक्ति में केन्द्रित रहें और इस 
प्रकार के अपन थोड़े स ही व्यक्तियों के सहार वह देश का 
शासन सूत्र सुगमता पूृवक संभाले रद सके । भारतवष में 
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जो अंगर जी शासन-यंत्र है, जिलाधीश उसके आधार-स्तम्भ या 
पाये कहे जा सकते हैं ओर ब्रिटिश सरकार को यह अभीष्ट नहीं 
प्रतितः होता कि जिलाधीशों के कुछ अधिकारों को अन्य 
अधिकारियों मं विभाजित करके लोकतंत्रात्मक भावों का परिचय 
दे । जा हो, वाम्तविक प्रान्तीय स्वराज्य के अमल में आने पर 
यह काय करना ही द्ोगा। 


जिल्ाधीश का प्रभाव--- जिलाधीश को शासन-प्रबन्ध 
के सम्बन्ध में कुछ स्वतंत्र अधिकार नहीं हैं. वह प्रान्तीय 
सरकार के आदेशानसार काये करने वाला कमेचारा है, तथापि 
जिले भर में उसका प्रभाव बहुत अधिक हॉता है | वह्‌ सब बड़े 
घड़े धनी तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सीधे सम्पक में आता है, 
सठ साहकार जमींदार या महन्त सब इसको प्रसन्न रखना चाहते 
हैं। बहुत से आदमी उसके नामपर कुछ सावजनिक काये करने के 
इच्छुक रहते हैं । यदि उसमें लोक-सेवा की अभित्ञाषा हो और 
उसका व्यक्तित्व ऊँचा हो तो वह उन्हें विविध हितकर योजनाओं 
क लिए प्रोत्साहन दे सकता है, और जिले के निवासियों की 
सामूहिक उन्नति करन में बहुत सफलता प्राप्त कर रूकता है। 
इसके विपरीत, यदि उसे जनता पर अपना रौबदोब या आतंक 
जमाने की ही चिन्ता हो तो उसका प्रबन्ध-काल जिले के लिए 
एक अभिशांष ही हांगा । 

शासन ओर न्याय का प्रथकरण-पद््ने कहा जा चुका है 


कि जिल्लाधीश को शासन सरबन्धी अधिकार भी हैं; ओर न्याय सम्बन्धी 
भी | वह अपन जिले की शान्ति का उत्तरद्राता है, इस लिए पुल्निस पर 
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उसका नियंत्रण रद्दता है । पुलिस उस इस बात की सूचना देती रहती है 
कि जिल में क्रिस-क्रिसल व्यक्त का दयवहार या आरचरणा उसकी दृष्टि से 
आपत्तिजनक हैं। जिस ब्यक्ति को पुछिस अपराधी ख्यात्त करती है 
उसकी गिरफ्तारों के त्विए बह जिल्ाधोश की श्रनुमति त्र सकती है, 
अथवा जिल्लाघोश भी जिस व्यक्ति का चाहे पुत्निस द्वारा गिरफ्तार करा 
सकता हैं | जब जिल्ाधाश ( या ऋलक्टर डिप्टो कल्तेक्टर ) पुलिस द्वारा 
चलद्बाय हुए ऐस मुकदर्मा का फंसला करता है तो मानों वादी 
स्वयं द्वी न्‍्यायाघीश बनन का ढोंग रचता है| ऐसी दशा में न्याय-कार्य 
स्वतंश्रता पूवंके न होना, पुलिस की बात रखने का प्रयर्न ह्वोना शोर 
झभियुक्त के साथ अन्याय होना स्वाभाविक ही हैँ । इस ब्िए यह 
झावश्यक है कि शासन ओर न्याय-काय प्रथकू-प्रथक्‌ हा, जिलाधीश या 
उसके सहायक या अधीन पदांबघिकारियों का मजिस्टेंट के अधिकार न 
रहें | फीजदारी मुकदर्मो का फेसल्ना ( दीवानी सुकदर्मों की तरह ) 
मुन्सफो की अदालतों द्वारा हुआ करे, कारण मुन्सिफ जिल्लाधीश के 
अधीन नहीं हाते, डन पर उसका प्रभाव नहीं पढ़ता, वे स्वतंत्रता पूचक 
फेसला कर सकते हैं । 

इसस यह भी ज्ञाभ हांगा कि जिलाधीर्शों को अपन ग्रन्य 
कर्तंष्यों का पाज्नन करने के लिए अधिक श्रवकाश प्िलंगा । निस्सन्दह 
इस सुधार का श्रम में खाने क लिप कुछ खच श्र्रिक होगा, परन्तु 
न्याय श्रौर ज्नद्ठित के लिए वह अत्यावश्यक द्वी हैं । 


जिले के अन्य कायकता --जिल में अनक प्रकार के काय 
होते है, यथा :--शान्ति रखना, झंगड़ों का फेसदा करना, माल्र- 
गुजारी वसुल करना, सड़क, पुल आदि बनवाना, अकाल में 
लोगों की सहयता करना रोगियों का इलाज करना, म्यू।नसिपत 
आर लोकल बार्डा को निगराना, जलखाना ओर पाठशाला आदि 
का निरीक्षण करना इत्यादि | इन विविध कार्यो $ लिए जिले मं 
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कई एक अफसर रहते हैं, जेसे पुलिस-सुपरिटेण्डेण्ट, डिस्ट्रिक्ट- 
जज, मुन्सिफ, एग्जीक्यूटिव इंजिनियर, सिविल सजन, जेल- 
सुपरिण्टेडेण्ट, तथा स्कूल-इन्स्पेक्टर आदि। ये अफसर अपने 
प्रथक-प्रथक्‌ विभागों के उच्च कमचारियों के अधीन होते हैं, 
परन्तु शासन के विचार स, जिला-जज और मुन्सिफ आदि का 
छाड़कर, सब पर जिल-मजिस्ट्रेट ही प्रधान हा ता है। 'जिले का 
हाकिम' वदी कहा जाता है। उसके काये में सहायता देने के लिए 
डिप्टी और सहायक मजिस्ट्रेट रहत हैं । 

जिले के कार्यक्रतोीओं का कानून बनाने का अधिकार नहीं 
होता । इनका मुख्य काम यह है कि ये सरकार के कानून को 
व्यवहार में लावें, तथा उसकी आज्ञाओं का पालन करे; हों, 
कानून बनाने में अप्रकट रूप स इतना भाग इनका अवश्य रहता 
है कि इनकी रिपांट के आधार पर सरकार स्थानीय परिस्थिति का 
अनुमान करती है, ओर तदनुसार कानून बनाती है । 

जिले के भाग, ओर उनके अधिकारी --शासन की दृष्टि 
से प्रत्येक जिले के जो भाग होते है, उन्‍हें सबडिविजन कहते है । 
हर एक सबडिविजन एक डिप्टीकलक्टर, अथवा ' ऐक्सट्रा 
एसिस्टेंट कमिश्नर ? के अधीन रहता है | अपनी-अपनो अमल- 
दारी में, सबडिविजनों के अफसरों के अधिकार थोडे-बहुत भेद 
से, कलेक्टर-मजिस्ट्रेटों के समान ही होते हैं । इन्हें एस० डी० 
ओ० भी कहते हैं, यह 'सबडिविज्ननल आफीसर! का संक्तेप है। 

बंगाल, तथा बिहार को छोड़कर, अन्यत्र प्रत्येक जिले के 
अन्तगंत ५-६ तहसील (या ताललुके ) हैं। जिले के ये भाग 

२१ 
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सब-डिप्टीकलक्टरों या तहसीलदारों के अधीन हैं; ये कमेचारी 
प्रजा और सरकार को एक दूसरे के विषय में आवश्यक सूचना 
देते रहते हैं, और, अपने इलाके के माल और फौजदारी के काम 
के भी उत्तरदाता हैं | ये अपने हल्के में दौरा करके स्युनिसपेलटियों 
ओर जिला-बोर्डों का भी काम देखते हैं । इनके सहायक कमंचारी 
नायब तहसीलदार, पेशकार, कानूनगो, रेबन्यू.इन्स्पेक्टर आदि 
होते हैं । प्रायः एक त हु गील में एक या अधिक परगने, और करे 
सकल या हल्के होते हैं । परगने का अधिकारी 'हाकिम परगना! 
कहलाता है। 

गाँवों के अधिकारी--तहसीलदारों के अधीन, गाँवों में 
नम्बरदार ( पटेल ), चौकीदार ओर पटवारी रहते है । नग्बरदार 
गाँव का सबसे बड़ा अधिकारी हांता है। यह जमींदारों स माल. 
गुजारी तथा आबपाशी की रक्र॒म वसूल करके तहसोल में भेजता 
है; वहाँ से बह जिले में भेजी जाती है। यह अपने गाँव में शांति 
रखने का प्रयत्न करता है। चौकीदार पहरा देता और चोकसी 
करता है । बड़ पुलिस में ५्रति सप्ताह यह खबर देता है कि गाँव 
में उस सप्ताह के भीवर कितनो मृत्यु हुईं, और कितने 
बालकों का जन्म हुआ | वह गाँव की चोरी, कत्ल तथा अन्य 
अपराधो' की भी रिपोर्ट करता है। चौकीदारों का श्रफसर 
'मुग्विय? कहलाता है। पटवारी अपने हल्के ( ग्राम या ग्राम- 
समूह ) के किसानों ओर जमींदारों क भूमि सम्बन्धी अधिकारों 
के कांगज्ञ तथा रजिस्टर आदि रग्बता है। कोई खेत या उसका 
कुछ हिस्सा बिक जाय या किसो खत का मालिक बदल जाय या 
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मरजाय तो पटवारी इस बात की रिपोट तहसील में करता है, 
ओर अपने कागज़ों में उचित सुधार कर लता है। वह खंतों के 
नक्शे तथा 'खंबट' 'खतोनी? आदि रखता है । 

बंगाल बिहद्दार में, तथा संयुक्तप्रांत के कुछ भागों में ( जहाँ 
मालगुजारी का स्थायी बन्दाबस्त है),तहसी लदार, नम्बरदार और 
पटवारी आदि कमंचारी नहीं रहते। सबडिविजनल अफसर 
के नीच, थानेदार तथा एक-एक ग्राम-समूह के लिए दफादार, और 
प्रत्येक ग्राम में चौकीदार रहने हैं । 


चोदहमाँ परिच्छेद 
प्रान्तीय न्‍्याय-का्ये 


*-०<.« (७ / ऊऋ८- 
पिछले छु; परिच्छेदों में प्रान्तों के शासन ओर व्यवस्था- 
काये का विचार किया गया। अब नन्‍्याय-काये का विपय लिया 
जाता है। इस विषय को सिद्धान्त सम्बन्धी कुछु आवश्यक बातें 
पहले परिच्छेद में बतायी जा चुकी हैं । 
हाइको 2-- किसी प्रान्त में न्याय करनेवाली संस्थाओं में 
सर्वोच्च हाइकोट या इसका-सा अधिकार रखनेवाली दूसरे नाम की 
संस्था होती है। सन्‌ १९३५ इ० के विधान से पृव हाइकार्टो 
के फेसलो की अपीन्न इंगलेंड की प्रिवी कोंसिल में होती थी, 
अब उनके कुछ फेसलो' की अपील यहां केसंघ-नन्‍्यायालय में हा 
सकती है, जिसके सम्बन्ध में पहले लिखा जा चुका है। 
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शासन-विधान से निम्नलिखित न्यायालय 'हाइकोटं? माने गये 
हैं :--कलकत्ता, मदरास, बम्बई, इलाहाबाद, लाहोर, पटना, तथा 
नागपुर के हाइकोंटे; अवध का चीफ कोट; पशिचमोत्तर सीमा प्रांत, 
ओर सिंध के चीफ़ कमिश्नस कोट । इनके अतिरिक्त किसी अन्य 
न्यायालय को भी सपरिषद सम्राट ब्रिटिश भारत में हाइकोट के 
अधिकार दे सकता है। वह कोई नया हाइकोट भी बना सकता है। 
साधारण तया प्रत्येक प्रान्त के लिए एक प्रथक हाईकोट होता है। 
परन्तु कलकत्ते का हाईकोट बंगाल और आसखाम के वास्ते, ल्ाहोर का 
हाईकोट पंजाब श्रोर देहल्नी के वास्ते, पटना का द्वाई कोट बिहार ओर 
उड़ीसा के वास्ते हैं, भ्रौर इलाहाबाद का हाईकोट संयुक्तप्रान्त के केवल 
झागरा भांग के लिप है, अवध के लिए नहीं है । 
जर्जो की संख्या--प्रत्यक हाइकोर्ट में एक चीफ़-जस्टिस 
ओोर कुछ जज होते हैं। उनकी संख्या निश्चित करने का अधि- 
कार सम्राट को है। इस समय विभिन्न हाइकोर्टों के जजों की 
अधिकतम संख्या, चीफ़-जस्टिस सहित, निम्नलिगित निधौरित 
है :--कलकत्ता हाइईकोट २०, मदरास १६, लाहोर १६, बम्बई 
१४, इलाहाबाद १३, पटना १२, नागपुर ८। 'शवध का ची फ़कोटट 
६, सिंध और पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत के जूडीशल कमिश्नर-कोट 
क्रमश: ६ और ३। 
जर्जो की नियुक्ति--जज के पद पर ऐसा व्यक्ति नियुक्त 
किया जा सकता है, जो--( १) कम-से-कम दस साल तक 
बरिस्टर रह चुका हो, ( २) इंडियन सिविल सर्विस का कम-से- 
कम दस साल तक सदस्य रहा ह!, ओर कम-से-कम तीन साल 
तक जिला-जज का काम कर चुका हो, (३) ब्रिटिश भारत में 
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कम-से-कम पाँच वष ऐस पद पर रहा हो, जो सबज़ज या जज 
खफीफा के पद से नीचा न हो, ( 9 ) कम-स-कम दस वप तक 
किसी हाइकोट का वकील, प्नीडर या एडबोंकेट रहा हो | 

इस प्रकार जजों के पद, इण्डियन सिविल सर्विस के सदस्यों 
को भी पर्याप्त संख्या में प्राप्त हो सकते हैं । इन पदों पर नियुक्ति 
सम्राट द्वारा होती है; श्रावश्यकता होने पर अस्थायी रूप से 
गवनर-जनरल भी योग्य व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है । 

सन्‌ १३8३१ १५१के विधान से पूव भी इन ज्ञ्जो की नियुक्ति सम्राट द्वारा 
ही होती थी, परन्तु उस समय चीफ-जस्टिस अपनी सिफारिश प्रास्तोय 
सरकारका भेजता था, ओर यह सिफारिश भारत-सरकार द्वारा “रतनसमंत्रों 
के पांस भेजी जांती थी; श्रस्थायी नियुक्ति प्रान्तीय सरकार द्वारा 
को जाती थी | श्रब प्रान्तीय स्वराज्य को स्थापना हो जाने स इस विषय 
का पूण शभ्रधिकार प्रान्तीय सरकार्रों प्रर्थात्‌ मंत्रिमडर्लों का दिया जाना 
चाहिए था । परम्तु यह नहीं किया गया । 

पहल्न, नियमों के अनुसार इंडियन सिविल सर्विस्त के सद्रुय दो-तिद्दाई 
से अ्रधिक जगहों पर नियुक्त नहीं हा सकते थे । आवश्यकता था, कि 
न्‍्यायात्वर्यों कल्निए उन की नियुक्ति बिल्‍्कुत्त बन्द कर दी जातो; परन्तु अब 
ता, उनको संखूया का कोई प्रतिबन्ध न रहने स, डनके लिए मार्ग ओर भी 
प्रशस्त द्वो गया हे। 

जजों का वेतनादि - प्रत्येक जज साठ वर्ष की आयु तक 

काये कर सकता है। जजों का वेतन, भत्ता, माग-व्यय, छुट्टी का 
वतन ओर पन्‍शन आदि समय-समय पर सपरिषद सम्राट्‌ 
निश्चय करता है। जज की नियुक्ति हो जाने पर, उसके वेतन या 
छुट्टी अथवा पेन्शन आदि के अधिकार में कमी नहीं की जाती । 
इस समय कलकत्ता हाईकाट के चीफ-जस्टिस का वार्पिक वेतन 
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७२.' ००) निर्धारित है; मद्रार, वम्बड, इलाहाबाद, पटना ओर 
लाद।र के हाइक्रार्टा के चोफ-जस्टिसों में से प्रत्येक का ६०,०००), 
ओर इन सब हााईकोर्टा' के जजों में से प्रत्येक का ४८,०००) है । 
नागपुर द्वाइकार्ट के चीफ-जस्टिस का वार्षिक वेतन ४०,०००) और 
उसके जजों में से प्रत्यक का ४०,०००) है । 
जा हाइक्राट जिस प्रान्त में स्थित है, उसका व्यय उस प्रांत 
का गवनर अपने व्यक्तिगत निर्णय से स्वीकार करता है; उस पर 
प्रान्तीय व्यवस्थापफ सभा का मत नहीं लिया जाता। जा 
हाइकाट एक से अधिक प्रांन्तों के लिए काम करते है, उनका 
व्यय उन प्रान्तों में बँट जाता हैं । 
हाइईकाटों का अधिकार-क्षेत्र-हाईकोर्टा के क्षेत्र और 
अधिकार क़ानून से निश्चित हैँ, ओर सम्राट्‌ की आज्ञा स ही 
उनमें परिवतन हो। सकता है । प्रत्येक हाईकोट में दो भाग होते हैं, 
“बरारिजिनल ” और अपील भाग । साधारणतया *' आरिजिनल ! 
भाग का काय्य क्षेत्र हाइकोट बाले नगर की सीमा से बाहर नहीं 
हँ।ता । इस भाग में उस म्थान के सब दीवानी मामले जाते हैं,जो 
« स्माल काज कोट ? अर्थात अदालत खक़ीफ़ा में नहीं जा सकते; 
तथा ऐसे सब फोजदारी मुक़दम जाते हैं, जिनका फेसला अन्य 
स्थानों में सेशन जज की अदालतों में हो । इसी भाग में फ़ोजदारी 
मामलों के उन अपराधियों का विचार होता है, जिनका विचार 
म॒फ़स्सिल अदालतों में नहीं है सकता । हाइकोट वांदी-प्रतिवादी 
की प्रार्थना पर अथवा न्याय के विचार से, मुक़दर्मा को सब- 
जजो' की अदालतो' से उठाकर अपने इस ( आरिजिनल ) भाग 
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में ले सकते हैं । 

अपील भाग में 'आरिजनत्ञ? भाग की तथा मुफ़स्सिल 
अदालतों की अपील सुनी जाती हैं । 

हाइईकोट अपनी नियमित सीमा की सब दीवानी तथा फ़ोज- 
दारी अदालतों का नियंत्रण व निरीक्षण करते हैं। प्रान्तीय 
सरकारों की स्वीकृति से वे उनकी काये-प्रणाली के नियम बना 
सकते हैं; “ अटरनी ?, अमीन , ओर मोहरिर आदि की फीस की 
दर ठद्वरा सकते हैं | वे किसी मुकदमे को या उसकी अपील को 
एक अदालत से दूसरी, उसके समान या उससे बड़ी, अदालत में 
बदल घकते हैं; एवं कोट की 'रिटन? अथान लेगा मॉँग सकते 
हैं। प्रायः माल ( क्गान ) सम्बन्धी मुक़दरमा' का, हाइकोट के 
“' आरिजिनल ! भाग में फ़ेसला होने का रिवाज नहीं है। हाइकोर्टा' 
का सब काम अंगरेजी भाषा में होता है । 

रेबन्यू कोट >मालगुजारी सम्बन्धी सब बातें का फैसला 
करन के लिए कहीं-कहीं रेवन्यू कोर्ट, और कह्दीं-कहीं सेटलमेंट 
( बन्दो बस्त ) कमिश्नर हैं। इनके अधीन कमिश्नर, कलेक्टर, 
तहसीलदार आदि रहते हैं, जिन्हें लगान, मालगुज़ारी और 
अावपाशी आदि के मामलों कां फ़ेसला करने का निधारित 
अधिकार है । 
दीवानी अदालतें--हाईकोर्टों के नीचे दीवानी ओर 

फ्ोजदारी की अदालतों हैं। भिन्न-भिन्न प्रान्तों में इनके संगठन 
तथा नियमों में कुछ-कुछ भेद हैं। प्राय: हर एक ज़िले में एक 
ज़िला-जज होता है। उसकी अदालत ज़िल में सब से बड़ी 
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दीवानी अदालत है । उसमें नीच की अदालतों के फ़ेसलो की 
अपीज्ष हो सकती है। जिल्लाजज के नीचे सबाडिनेट जज या 
सबजज हाते हें । ( इन्हे संयुक्तप्रान्त में सविल जज कहते हे )। 
कलकत्ता, बम्बइ, मदराम तथा कुछ अन्य स्थानों में 'स्माल 
काज़ कोर्ट! या अदालत खफ़ीफ़ा स्थापित हैं, जो छोट-छोट 
मामलो' में जल्दी तथा कम खर्च से अंतिम निणय सुना देती है । 
फाजदारी अ्रदालतें-- प्रत्येक जिले में, या कुछ जिलों के 
एक समूह में, एक 'सेशन्स कोट” रहता है। इसका प्रधान भी 
ज़िला-जज ही होता है; जा फ़ोज़दारी के अधिकार रखने से, 
सेशन जज का काये सम्पादन करता है। उस अन्य सहकारी 
सेशन जजों से इस काम में सहायता मिल सकती है। फ़ोजदारी 
के मामले में संशन्स कोर्टों के अधिकार हाइकोर्टा' सरीखे ही हें; 
हाँ, मृत्य सम्बन्धी हक्म की पुष्टि हाइकोट से होनी चाहिए । इनमें 
फ़रेसला जूरी या असेसरों की सहायता से होता है। असेसर जज 
को अपनी सम्मति पर चलने के लिए बाध्य नहीं कर सकते । 
सेशन जजों के नीचे मजिस्ट्रेट रहन हैं। बम्बई, कलकत्ता 
और मदरास में 'प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट”, छावनियां में ' छावनी- 
मजिस्ट्रेट! एवं कुछ नगरों ओर क़र्बों में 'आनरंरी” अथोत्‌ 
अवैतनिक मजिम्ट्रे!ट और पहले, दूमर, या तीसरे दर्ज के 
मजिस्ट्रेट रहते है। आनररी मजिस्ट्रेटां का पद अब कई स्थानां 
में तोड़ दिया गया है। प्रेसीडेन्सी-सजिस्ट्रेते तथा अव्बल दर्ज 
के मजिस्ट्रेटों को दी साल तक की क़्रेद और एक हज़ार रुपये तक 
का जुर्माना करने का अधिकार होता है। दूसरे दज के मजिस्ट्रेट 
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छः मास तक की क़ेद और दो सो रुपये तक जुर्माना कर सकते 
हैं। तीसरे दर्ज के मजिस्ट्रेट एक मास तक की क़ेद और पचास 
रुपये तक जुर्माना कर सकते हैं । 
अपील पद्धति--यहाँ दूसरे ओर तीसरे दर्ज के मजिस्ट्रेट 
के फ़ंसले के विरुद्ध, जिला मजिस्ट्रेट के सामने शअपील हो 
सकती है; और, अव्वल दर्ज के मजिस्ट्रट के फ़ेसल की अपील 
सेशन्स कोट में चत्न सकती हैँ। जिन मनुष्यों को मुकदमे की 
प्रारम्भिक दशा में सशन्स कोंट' ने दोषी ठहराया ही, उनकी 
अपील उस प्रान्त के चीफ़ कोट या हाइकोट में हो सकती है। 
जब मृत्यु का हुक्म दे दिया जाता है तो प्रान्त के शासक या 
वायसराय के पास दया के लिए दख्तोस दी जा सकती है। 
दीवानी के मुकदमा में भी अपील के लिए कम स्थान नहीं है । 
मुन्सिफ़ के फ़ेसलां की अपील जिला-जज के यहाँ हो म्रकती है, 
जो यदि चाहे तो उसे सबजज के पास भेज सकता है। सब- 
जज या जिला-जज के फ़ेसलां की अपील कुछ दशाओ' में 
जुडीशल कमिश्नस कोट में, या द्वाइकोट में हो सकती हैं। 
हाइकोर्टा' के कुडु फेसलों की अपील संघ-न्यायालय मे हा 
सकती है; खास-खास हालतों में अपील इंगलेंड की प्रिवी- 
कासिल तक भी पहुँचती है। 
पंचायतें--प्रत्येक - प्रान्त में पंचायतों को कुछ छोटे-छोट 
दोवानी और फौजदारी मामलों का फेसला करने का अधिकार 
है। इनमें प्राय: पाँच या अधिक नामजद सदस्य होते हें, उनमें 
एक सरपंच होता है। पंचायत में पेश होनेवाले मुकदमसों में किसी 
बुर 
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पक्त की ओर से कोई वकील पेरवी नहीं कर सकता। ये वादी 
प्रतिवादी से कुछ फीस ले सकती हें' इनके द्वारा फेसला 
कराने में अन्य खच नाम मात्र का होता है; और इनके 
फेसलों की अपील भी नहीं होती। ये अपराधियों पर कुछ 
जुमोना कर सकती हें, इन्हें केद करने का अधिकार नहीं होता । 
कछ समय से इनका विस्तार ओर वृद्धि हो रही है । आशा है, 
इससे जनता की, मुकदमेबाजी द्वारा होनेवाली, हानि कम हो 
जायगी । नागरिकों को चाहिए कि इनके काये में यथेष्ट सहयोग 
प्रदान करे । 


पन्द्रहववोँ परिच्छेद 
सरकारी नोकरियाँ 


«९ ए् 


[ शासन-कार्य का जनता के द्विए यथेष्ट द्वितकर होना, या न होना 
कायदे-कानूनों के श्रतिरिक्त, बहुत-कुछ सरकारो कर्मचारियों की योग्यता, 
अनुभव और देश-हितैषिता पर निभर होता है | इसलिए, इस फरिष्छेद 
में, यहाँ की सरकारी नौकरियों के सम्बन्ध में विचार किया जाता दे । ] 


सरकारी कमचारी--भारतवर्प में कुछ सर्बाच्च पदों के 
लिए नियुक्तियाँ सम्राट्‌ द्वारा होती हैं । इनमें गवनर-जनरल, 
कमांडरनचीफ तथा बच्भधाल, बग्बइई और मसदरास के गबनर, 
आदि शामिल हैं । इनका उल्लेख प्रसंगानुसार किया जा चुका 
है । इन पदों से नीचे इम्पीरियल सर्विस के सद्स्यो' का दर्जा है। 
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इन्हें प्राय: 'इण्डियन सिविल सर्विस! * (आइ० सी० एस० ) 
कहते है । ये कमेचारी प्राय: प्रातों का ही काम करते हैं, परन्तु 
क्याकि इनकी भर्ती भारत-मंत्री द्वारा समस्त भारत के लिए 
होती है, य आल-इण्डिया ( अखिल भारतवर्षीय ) सर्विस वाले 
कठलाते हैं । इनमें स ही जिला-मर्जिम्ट्रेट, कलेक्टर जिला-जज, 
सशन जज, कमिश्नर, और रवन्यू बाड के सदस्यों, आदि की 
नियुक्ति हावी है । यहाँ तक कि ये बंगाल, बम्बई और मदशास 
की छोड़कर, अन्य प्रांता के गवनर तक हो सकते हैं । 

इन कमेचारियों के बाद, दूसरा नम्बर उन कर्मचारियां का 
है, जा प्राविन्शल ( प्रान्तीय ) सिविज्ञ सर्विस (पी*«» सी० 
एस०) के भिन्न-भिन्न विभागों में, उनकी योग्यतानुसार नियत किये 
जाते हैं | भर्ती के लिए कभी तो परीक्षा हाती है, और कभी 
नीच की सवबिस के आदमी उसमें बदल दिय जाते हैँ । प्रांतीय 
सिविल सबिस में प्रान्त का नाम हाता है, जेस मद्रास सिविल 
सविस । इस स्विस में डिप्टी कलक्टर, एक्मट्रा-असिस्टेण्ट 
कमिश्नर, मुन्सिफ, स्कूली के इन्स्पक्टर, कालेजो के प्रोफेसर, सब- 
जज, असिस्टेण्ट सजन आदि कमचारी होते है । 

प्रान्तीय सबविस के बाद सबाडिनट सर्विस या अधीन कमे 
चारियों का नम्बर है। इनमें छाट-स-छाटे कमंचारी सम्मिलित 

& एक मदहाशय का कथन है कि इंडियन सिविल्न सविस! न तो 
इणिड्यन दे (इसमें अधिकांश आदमसी यारवियन हाते हैं), न यद्द 'सिविल्ल! 
झर्थात्‌ सभ्य या शिष्टाचारयुक्त है, और, न यह 'सर्विस' ( नौकरी ) 
ही है, क्योंकि अनेक कर्मचारो अपने आपको नोकर खममने की अपेज्षा 
मात्षिक समझते हैं । 
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हैं। इनकी नियुक्ति भिन्न-भिन्न प्रान्तीय सरकारें, अथवा उनके 
विविध विभागों के उच्चाधिकारी करते हैं । 

इग्टियन सिविल सर्विस की प्रभुता--भारतवप में सव- 
साधारण के लिए, इंडियन सिविल सर्विस का ही राज्य है । 
गाँवो' की जनता कलेक्टर को ही सरकार समभती है। शासन- 
प्रबन्ध करने के अतिरिक्त, उस फोजदारी मामलो' में न्‍याय करने 
का भी अधिकार होने से, उसकी शक्ति बहुत अधिक होजाती है । 
ओर. कलेक्टर तथा जनता से सम्बन्ध रखनेवाले अन्य उच्च 
अधिकारी इंडियन सिविल सविस के ही होते हैं। वास्तव 
में भारतीय शासनपद्धति में इस सविस का वही खान है, जो 
मनुष्य के शरीर में रीढ की हडडी का होता है । इसीलिए सम्राट, 
भारत-मंत्री, वायसराय और गवनंर आदि सब उच्च 
अधिकारी समय-समय पर इसकी प्रशंसा करते रहते हैं, और 
इस की मान-मयादा, तथा शान-शोकत बनाये रखने के लिए भरसक 
प्रयत्न करते रहते हैं। शासनपद्धति सम्बन्धी नियमों में इस 
सबविस वालों की माँगों का पूरा ध्यान रगा जाता है; इनके लिए 
उच्च पद अधिक-स-अधिक संख्या में सुरक्षित रखे जाते हैं, ओर 
भारतीय लोकमत की अवहेलना करके भी जेसे-बने, इन्हें 
प्रसन्न ओर सतुष्ट किया जाता है । यह कार्य निधन भारतीय जनता 
के लिए बहुत मँँहगा पड़ता है। विशेष चिन्तनीय बात तो यह 
है कि भारतवप को स्वराज्य देने का दावा करते हुए भी ब्रिटिश 
अधिकारी इस सविस का अधिकांश विदेशी बनाये रखने, तथा 
इसे भारतीय जनता के प्रतिनिधियों अथवा मंत्रियों के नियत्रण से 
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मुक्त रखने की व्यवस्था करने हैं । # इस सन्बन्ध में कुछ नियमों 
का विचार पिछले परिच्छेदों में हा. चुका है, यहाँ इस सबिस के 
विषय में कुछ अन्य आवश्यक बातें बतायी जाती हैं। 

कुड ज्ञातव्य बातें--इस सविस में भर्ती होने की परीक्षा 
पहले इंगलैेंड में ही होती थी, अब भारतबप में भी होती है | यह 
परीक्षा प्रतियोगिता से होती है, अर्थात किसी वर्ष जितने कमे- 
चारियां की आवश्यकता होती है, उतने ही, परीक्षा में अच्छे 
नम्बर पाने वाले व्यक्ति चुन लिये जाते हैं । पहले इंगलेंड की 
परीक्षा पास किये हुए व्यक्तियों में से चुनाव होता है, उसके बाद 
भारतवप की परीक्षा पास वालों का नम्बर आता है। इसका 
परिणाम यह होता है कि इगले ड में परीक्षा पास करने वालों 
की, चुनाव में आने की अधिक सम्भावना होती है, भौर भारतीय 
परीक्षा का महत्व कम रह जाता है। पुनः भारतीय परीक्षा 
के फल के आधार पर चुने हुए व्यक्तियों को दो वर्ष विशेष शिक्षा 
प्राप्त करने के लिए इंगठँड जाना होता है (इसका खच सरकार 
देती है ) | इसके पश्चात्‌ ये व्यक्ति भारतवर्ष के किसी प्रान्त में 
नोकरो के बास्ते भेजे जा सकते है । 

सन्‌ १६१६ इ० के शासन-सुधारों के अनुसार निश्चय हुआ 
था कि जिन सरकारी नोकरियों के लिए भरती इंगलेंड में होती है, 
ओर जिनमें यारपियन ओर भारतीय दोनो” लिये जाते हैं, उनमें 
सेकड़े पीछे ३३ भारतवासी ही भरती किये जायें, और इनमें 


49 “भारतीय राजस्व” ( दूसरा संस्करण ) में हुस विषय पर दमन 
विशद प्रकाश डाला है । 
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डढ़ फी-सदी वाषिक वृद्धि तब तक होती रहे, जब तक एक 
सामयिक कमीशन न्यित होकर फिर से सब मामले की जाँच 
करे । सन १९३२ इ« में नियुक्त 'नी कमीशन! ने उच्च पदो' पर 
काम करने वाल योरपियनों के ज्ञिए खूब पेन्शन तथा भक्त आदि 
दिये जाने की सिफारिश की। यद्यपि भारतीय व्यवस्थापक सभा ने 
उन सिफारिशों को का्यान्वित करन का प्रम्ताव अम्बवीकार कर 
दिया था, ब्रिटिश सरकार ने भारत-सरकार स सहमत 
होकर प्रधान सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। इससे 
यहाँ शासन-व्यय, जा पहले ही अधिक था, ओर भी 
बढ़ गया । 
हिन्दुस्तान मे कु आई० स्रीं० पस्म०0 १००५५ हे | इनमें सर ७१५८ 
हिन्दुस्तानी हैं. झर नयी व्यवस्था के मुताविछ यद्द सम्भव है कि इनकी 
संख्या २० फ़ोसदी हो जाय | अंगरेज क्ञाग गुलाम जनता को अपने पजंट 
बनाने के लिए क्‍या चाले चक्नते हैं, इसका यह एक शअपूु्व डदाहरया है । 
बढ़िया काम श्रौर खूब पेन्शन दकर वेअंगरेजो पढ़े-बिखे हिन्दुस्तानिर्यों को 
अपनी और खींच ज्ते हैं। अंगरेजों का कट्टना हैं कि इसके जरिये वे पढ़े - 
लिखे हिन्दुस्तानियों को स्वशासन की शिक्षा द रहे हैं। सांम्राज्यबादियों 
की चालयाजियाँ में यह एक अत्यंत सफन्न श्रोर चतुर चांज्न है। इिन्दु- 
स्‍तान के शासन का ढाँचा ही आई० सी० एस० है। इनके पीछ सनिक 
शक्ति तो है द्वी। चालह्नाक अ्रंगरेज यहाँ पर भी हिन्दुस्तानियों से द्वी सारा 
कारोबार चलाते हैं | [जान गंथर की 'इन साइड एशिया! के सन्‌ १६३८ 
के संस्करण स | |] 
नवीन शासन-विधान ओर सरकारो नोकरियाँ-- 
सन्‌ १६३५के विधान म बड़ी बड़ी सरकारी नौकरी वालों के हितों 
का पूर्ण ध्यान रखा गयां है। उनकी नियुक्ति, वेतन, पेन्शन और 
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भत्त आदि के नियमों में इस बात की व्यवस्था की गई है कि 
उनकी सुविधा तथा मयाँदा की यथेष्ट रक्षा हो, तथा वे यथा-सम्मव 
अपने पद पर बने रहें | यदि उन्हें किसी कारण निर्धारित समय से 
पूव नौकरी से प्रथक हाना पड़े ता उन्हें या उनके परिवारों को 
आधिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े; भारत-मंत्री उन्हें 
भारत-सरकार या प्रांतीय सरकार के खजान से, मुनासिब हज्जाना 
दिलाये। उनके वेतन भक्त आंर पेन्शन आदि के सरकारी व्यय 
पर व्यवस्थापक्र मस्डल का मत नहीं लिया जाग्रगा। रलबे, 
आयात -नियात, डाक, तार आदि में एंग्लो-इण्डियनों की नियुक्ति 
का लिहाज रग्वा जाने का स्पष्ट आदेश है; यहाँ तक कि यह भी 
कहा गया है कि प्रतिशत जितने पदों पर वे अब तक रहे हैं, 
उसका भी भविष्य में विचार रखा जाय । 
साधारणत: केन्द्र स सम्बन्धित पद पर नियुक्तियाँ करने, 
तथा उनकी नोकरी की शर्तें तय करने का काये गवनर-जनरल 
करेगा, भ्रौर किसी प्रांत सम्बन्धी यह काये उस प्रांत का गवनर 
करेगा । परन्तु इण्डियन सिविल सविस,इण्डियन मेडिकल सवस 
ओर इण्डियन पुलिस सविस तथा आबपाशी विभाग के पद धघि- 
कारिया' की नियुक्ति भारत-मन्त्रो ही करंगा। साधारणतया जो 
व्यक्ति त्रिटिश 9 जा नहीं है, उसकी भारतवष में सरकारी पद 
पर नियुक्त न हा सकेगी । 
प्वबलिक सचिस कपीशन --नवीन शासन--विधान के 
अनुसार एक पत्रलिक सबविस कमीशन केन्द्र के लिए इसे 
संघीय पबलिक सविस कमीशन कहते हैं ), और एक-एक 
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पबलिक स्िस कमीशन प्रत्येक प्रॉन्‍त के लिए रहता है। यदि दो 
/या अधिक प्राँत सममोता कर ले तो वे मिलकर एक ही कर्मीशन 
रख सकते है। अथवा, एक कमीशन सब प्रान्तो' के लिए भी 
कार्य सम्पादन कर सकता है | संघीय कमीशन के सभांपति और 
सद्स्यों की नियुक्ति गवनर-जनरल द्वारा और प्रांतीय कमीशन के 
सभापति और सदस्यों की नियुक्ति गवनर द्वारा होगी । प्रत्यक 
कमीशन के कम-स-कम आध सदस्य ऐसे होंग, जो नियुक्ति के 
समय भारतवप में कम-स-कम दस वर्ष नोकरी कर चुके हों। 
संघीय ओर प्रान्तीय कमीशनों के सद्स्या' की संख्या, तथा उन 
की नोकरी की शर्तें क्रश: गवनर-जनरल ओर गवनंर तय करेगा । 
इन कमीशनों का काये क्रमश: कन्द्र तथा प्रांत की नोकरियों के 
लिए नियुक्तियाँ करने के वास्त परीक्षा लेना, तथा इन नोकरियां 
के सम्बन्ध में गवनर-जनरल ओर गवनरों का विविध विपयों 
पर आवश्यक परामश देना हांगा। इन कमीशनों का खच इनके 
सदस्यों का वतन, पेन्शन, भत्ता आदि क्रमश: केन्द्रीय तथा प्रांतीय 
सरकार देगी, और इस पर केन्द्रीय तथा प्रॉतीय व्यवस्थापक 
मण्डल को मत देने का अधिकार न होगा। इन करममीशना' का 
सम्बन्ध भारतोय सिविल सर्विस ओर प्रांतीय सिविल सर्विस 
स होगा । 

सुधार की आवश्यकता--भारतवप के सभी कमंचारियों 
का वेतन आदि भारतबप के खजाने से दिया जाता है; उसका भार 
भारतीय करदाताओं पर पड़ता है | ऐसी दशा! में इन कमेचारियों 
की नियुक्ति भारत-मंत्री, गवनर-जनरल या गवनर द्वारा 
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होना सबथा अनुचित ओर असंतोपप्रद है | प्राय: कर्मचारियों का 
यह स्वभाव होता है कि जो अधिकारी उन्हें नियुक्त करता है, 
उसके प्रति ही वे जिम्मेवर हुआ करत हैं; चाहे जिधान में इस 
विपय का स्पष्ट आदेश न भी हो। भारतवप के कमचागियों को 
भारतीय लाक-प्रतिनिच्ियां के प्रति जिम्मेबर बनान के लिए यह 
आवश्यक है कि उनकी नियुक्ति, बर्वाम्तगी, तथा नौकरी की 
शर्ते आदि निर्धारित करने का, एवं पवलिक सर्विस कमीशन के 
सदस्यो की नियुक्ति और नियंत्रण का पूर्ण अधिकार, प्रसंगानुसार 
भारत-सरकार ओर प्रान्तीय सरकारों को होना चाहिए, जो 
क्रमश: भारतीय व्यवस्थापक मंडल तथा प्रान्तीय व्यनस्थापक 
मंडलों के प्रति उत्तरदायी हों । 

कमचारियों का वेतन --भारतवप के सरकारी कर्मचारियों 
के सम्बन्ध में विचार करते हुए किसा भी व्यक्ति का यह बात 
खटके बिना नहीं रहती कि यहाँ उच्च पदों का वेतन और भत्ता 
आदि देश काल से बिल्कुल मेल नहीं खाता। उदाहरणम्वरूप 
गवनर-जनरल की बात पहले (चौथे परिच्छेद में) कही जा चुकी 
है । उसके अतिरिक्त उसकी प्रबन्धकारिणी कॉसिल के सदस्यों, 
जंगीलाट, प्रान्तों के गवनरों, विविध सरकारी विभागर्गों के 
अ्ध्यक्तों, चीफ कमिश्नरों आदि सभी का वतन इतना ऊँचा रखा 
गया है कि जनता की निधनता को स्वथा भुला दिया गया है। जब 
कि देश की असंख्य जनता को जांवन-निबराह के लिए यथेष्ट 
भोजन वस्र का भी अभांव हो, सरकारी कमेचारियों को 
इस प्रकार द्रव्य लुटाना, और उनके वबास्ते ऐश्वये क साधन 
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जुटाना शासन यंत्र की जड़ता और निदेयता है। उनके 
लिए गमियां में खस की टट्टियाँ और विजली के पंखे, सदियों में 
कमरे को गम रखने के लिए अंगीठी आदि, उनके सफर के लिए 
स्पेशल ट्रन, या रिजब नहीं ता अव्वल दर्ज ( फस्ट क्लास ) के 
डिब्बे या बढ़िया मोटर आदि को व्यवस्था को देग्व कर कौन नहीं 
कहगा कि इन सरकारा कमेचाग्यां ओर जनसाघारण में भयानक 
अन्तर है । 

इसके मुकाबले में छोट पदों पर काम करनेवाले कमेचारियाों 
का वेतन प्राय: उनके निवाह के जरिए पर्याप्र नहीं होता, और उन्हें 
अपनी ग्रहस्थी का बच चन्नाने के लिए कोई दूसरा सहायक काये 
करना या रिश्वत आदि निनन्‍दनीय उपायों का आश्रय लेना पड़ता 
है। आवश्यकता है, उच्च अधिकारियां की वेतन में काफी कमी को 
जाय ।# और, जा बचत द्वा उसका दो प्रकार से उपयोग किया 
जाय, एक तो निम्न कमेचारियों का वेतन बढ़ा कर उनके तथा 
उरच अधिकारियों के वतन की विपमता हटाई जाय; दूसरे, जनता 
को शिक्षा, स्वाम्थ्य, अ्रजीविका आदि के साधन जुटाकर देश की 
दशा सुधारने का प्रयत्न किया जाय । 

हमने निम्न कर्मचारियों के स्श्वित क्॒न की बात का संकेत किया है | 
पान्तु इसका यह आशय नहों है कि उच्च अधिकारी सवधा दूध के घुल्त होते 
है । यद्यपि अनेक घटनाए' गुप-चुप होती हैं, घूस त्लनेवाला एवं दनेवात्ा 
दोनों द्वी उसे छिपाने का भरसक प्रयरन करते हैं तथापि समय-समय 
पर भणडाफोढ़ हो ही जाता है | कुछु ब्ञाग अपनी जीवन-निर्वाह्द की श्रावश्यक- 


“कांग्रस मकिसी नौकरी की श्रविक-से-अधिक वेतन साधारणतया ५० ”] निर्धा- 
रित आओ द्द |] 
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ताओं की पूर्ति के ल्षिए रिश्वत लेते हैं. ता दूसरे लोभ वश। ओर 
जीवन निवांह की श्रावश्यकताओं छो तो फिर भी एक सीमा है, परन्तु ल्वाभ 
को तो कोई सीमा ही नहीं । निदाल, सरकारी नोकरों द्वारा रिश्वत (इस 
डाक्बी भट उपह।र श्रादि नाम भो दिये जाते हैं ) जिया जाना एसी साधा- 
रणा सी बात दा गई है डि आदमी सरकारी नौकररों स पूछा ऋत्ते हैं कि 
ग्रापकी 'ऊपर को श्रामदनी” क्‍या है। मानों सरकारी नौऋछर की कुछ न 
कुछ ऊपर की श्रामदनी' होनी ही चाहिए । कसा पतन है ! सरह्ाार से 
ग्रपन कर्मचारियों की यह बुराई छिपी नहीं है, वह समय-समय पर इसके 
लिए कुछ उपाय काम में ज्ञातो रहती है, परन्तु दोष निम्मेत्न नहीं 
होता | यदि सरकार का जनता से यथष्ट स्दयोंग हो ता दोर्नो के 
सम्मिलित प्रयर्न स अग्रधिक सफल्नता मित्वने को श्राशा की ज्ञा सकतों है । 


नोकरियों का भारतीयकरणा-पहले घताया जा चुका है 
कि गवनरों तथा गवनर-जनरल के अन्यान्य उत्तरदायित्वों में 
एक यह भी है कि वे वतमान तथा भूतपृष उच्च सरकारी 
कमेचारियो, तथा उनके आश्रिता' के अधिकारा और हिता' की 
रक्ता कर । यह बात विशप चिन्तनीय इसलिए है कि यहाँ 
सरकारी नोकरियो के सम्बन्ध में देश , जाति या बण का पक्षपात 
किया जाता है। यारपियन या एग्लॉ-इ|डियना के लिए कुछ 
स्थान सरक्षित रखे जाते हैँ, तथा उन्हें भारतीयों को अपे -। अच्छा 
सममभा जाता है । इसस यह स्वाभाविक हैं % यहाँ अन्य जाति 
भी अपन-अपन आदियो के लिए कुछ पद सुरक्षित कराने की 
माँग उपस्थित करे, और यहाँ साम्प्रदायिक बातावरण और भी 
अधिक विपमय ही । इस नीति का सवंथा परित्याग होना चाहिए । 

पुनः प्रायः विदेशी अधिकारी जनता की आवश्यक- 
ताओं ओर अभावों की अच्छी तरह नहीं समझ पाते, और 
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उनकी योग्यता और अनुभव से लोगों का यथेष्ट ह्वित साधन 
नहीं होता । अंगरेज कमेचारियों की याग्यता ओर परिश्रम से 
त्रिटिश साम्राज्यवाद को चाहे जो लाभ हुआ हो, भारतवप 
के लिए तो कुछ इनेगिने अपवादा को छोड़ कर वे 
हमारी भाषा, भाव, रीति रिवाज आदि स अनभिज्ञ रहे हें, 
झौर उन का व्यवहार हमारी आकांक्षाओं के प्रति सहानु- 
भूति-होन रहा है। वे चतुर या अनुभवी दो सकते हैं, पर उनका 
ओर इस देश का स्वार्थ भिन्न होने के कारण उनकी योग्यता 
भारतीय जनता के लिए हानिकर ही होती है। और, यहाँ 
परिस्थिति यह है कि अन्य ऊची नोकरियां की तो बात ही क्या, 
ऐसी भी व्यवस्था नहीं है क्रि भारतवपष में जिले के शासक भी 
प्राय: भारतवासी ही हुआ करे। आवश्यकना है कि जिले से लेकर 
प्रान्त ओर केन्द्र तककी ऊँची-से-'ची नौकरी भारतवा| सयां की सुलभ 
ही | गवनंर, गवनेर-जनरल ओर जगीलाट तक के पद के लिए 
हमार।माँग सवथा स्वाभाविक आर न्‍्यायानुकुल है। साधारणतया 
नियम ही यह हॉना चादिए कि प्रत्यक सरकारी नौकरी पर 
भारतवासी की नियुक्ति को जाय। विशेष दशाओं में, अपवाद 
रूप से, हमें किसी विदेशी को अपन यहाँ नीकर रग्बन में आपत्ति 
नहीं है, परन्तु वह उसी दशा में, जब कि वेसा करना अनिवाये 
ही | हाँ, हम केवल ऊची नौकरियों से ही संतुष्ट नहीं होंगे, 
हम ता नोकरों का नियत्र॥ करने, और उनसे आवश्यकतानुसार 
काम लेने का अधिकार चाहते हैं । 


७-६... “5५2... 


सोलहवाँ परिच्छेद 
सरकारी आय-व्यय 


+»प[७# #०७३२६+- 
[ इस परिच्छेद में अिडिश भारत के द्वी केन्द्रीय तथा प्राम्तीय आय- 
ब्यय पर विचार किया गया है | देशी राज्यों के दिसांब के सम्बन्ध में 
झटारइव परिच्छुद में क्षिखा जायगा । ] 


प्रत्येक देश में सरकार विवध प्रकार के काये करती है:--देश 
को बाहर के आक्रमण स बचाने के लिए सेना का प्रबन्ध करतीं 
है; भीतरी शान्ति तथा अपराधों के दमन के लिए पुलिस ग्ग्ती 
है, शिक्षा-प्रचार के लिए म्कून खालती है, लोगों के झंगड़ों 
का निपटारा करने के लिए न्यायालयों की स्थापना करती 
है। वह लोगों के आन-जाने तथा व्यापार करने के लिए 
रेल, डाक आदि की संव्यवस्था, तथा अन्य काय करती 
है । इन कामों के लिए प्रति बप बहुत-सा रुपया खच 
हं।ता है । 

भारतबष के सरकारी खच का हाल जानने के लिए यह स्मरण 
रखना चाहिए. कि सरकारी साल अप्रेल महीन की पहली तगीख 
से आरम्भ हाता है ओर ३१ माच को समाप्र होता है। इस 
प्रकार १ अप्रल १९४५ से ३१ माच १९४५ तक एक साल हुआ; 
इस सन्‌ १६४०४ - ४५ ० कहते हें । 

भाग्तवषे का सरकारी ख्चें--ऊेन्द्रोय सरकार केन्द्रीय 
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विपयों के लिए खच करती है, और प्रान्तीय सरकार प्रान्तीय 
विपयों के लिए । विदिता कि छुः चाफ-कमिश्नरों के प्रान्ता 
का ( प्रान्तीय विपयां में किया गया ) सख्वच केन्द्रीय सरकार के 
दिसाब में शामिल किया ज्ञाता हैँ; कारण, इनका प्रबन्ध केन्द्रीय 
सरकार ही करती है । 

कन्द्रीय सरकार के खच की मुख्य-मुख्य मर्दे येहें :-- 
सेना, कर वसूल करने का खच, सिविल शासन, सिविल्ल 
निर्माण-कार्य, रल, डाक, तार, मुद्रा, टक्साल और सूद । केन्द्रीय 
सरकार का साधारण वापिक व्यय लगभग एक सो बीस कराड़ 
रुपय है। 

प्रान्तीय सरकारों के खवच की मुख्य-मुख्य मद निम्नलिस्वित 
हें:-- कर वसूल करने का ग्वचं, शासन-व्यवस्था,न्याय,जेल,पुलिस, 
शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य, कृषि, उद्याग, सिविल निर्माण- 
कार्य आदि । ब्रिटिश भारत की सत्र प्रान्तीय सरकारों ( गबनरों 
के प्रान्तों ) का कुल खर्च साधारणतया लगभग अस्सी करोड़ 
रुपय होता है | किसी प्रान्त का खच अधिक होता है, किसी 
का कम । एक ही प्रान्त का खच भी समय-समय पर बदलता 
रहता है । 

सना की मद में स्थल सना, जल सना और वायु सना का 
व्यय है। केन्द्रीय सरकार का सबस अधिक खच इसी मद में 
होता है। सन १९१४ के महायुद्ध से पूव यह ३२ करोड़ रुपये वारपिक 
था। उसके बाद यह बढ़ कर 5० करोड़ रुपय से भी अधिक हो 
गया । तब इसे घटाने का विचार हुआ | इस खच की अधिकता 
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के कारण, भारतीय जनता पर कर-भार बहुत अधिक होने पर भी 
शिज्षा, स्वस्थ्य, क्पि, उद्याग, आदि उपयागी कार्या' के लिए 
घन का कमा रहता है। & भारतीय नेताओ' का मत है कि 
यहाँ सना संचालन और प्रबन्ध भारतबप की आवश्यकता का 
विचार न कर सातप्राज्य-रक्षा के हेतु किया जा रहा है, वथा सेना 
में प्र्यक अगरेज सनिक का खर्च भागर्तीय सेनिक की अपेक्षा 
कड़े गुना होता है। यहाँ सैनिक शिक्षा का समुचित प्र बन्ध होने 
से तथा भारतीय सेनिका ओर अफसरों से दी काम लेने स सैनिक 
व्यय में बहुत कमी हो सकती है । 

कर वसूत्र करने के खवच में आयात-नियात कर, आय-कर, 
मालगुजारी, स्टाम्प, रजिम्टरी, अफीम नमक ओर अआबकारी 
आदि विभागों के खर्च के अतिरिक्त, अफीस और नमक तैयार 
करन का खच भी सम्मिलित है । 

सिविल निर्माण-कार्य क व्यय की मद में सरकारी इमारतें 
और सड़के बनवान तथा उनकी मरम्मत करवाने का खच 
शामिल है । 

डाकग्वानां के सेविंग वै को या प्रोविडेन्ट फण्ड के अ्रस्थायी 
ऋगणा के अतिरिक्त, भारत सरकार यहाँ के सरकारी ( पठ्क्षिक ) 
ऋण पर सूद देती है। इस मद में बहुधा तेरह-चौदह करोड़ 
रूपये वापिक व्यय होता है । 

सरकारी खच के सम्बन्ध में ध्यान देने की खास बात यह है 


>्याजकल ता युद्ध के कारगा सनाका खर्च बहुत ही अविक है | सन्‌ १९ २-४३ 
के ८ ७ ऋगोद रुपया व्यय दान को अनुमान या । 
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कि सना और शासन की मद सें खच बहुत अधिक हांता है । 
उच्च पदाधिकारिया के वतन, पन्‍शन, भत्ते आदि का परिमाण 
बह्त बढ़ा-चढ़ा है । इसका परिणाम यह्द हैँ कि यद्यपि सरकार 
अपना खचं चलाने क लिए जनता से बहुत कर लेती है, और 
लाया पर नित्य नये करो का भार बढ़ता जाता है, परन्तु शिक्षा 
स्वास्थ्य , चिकित्सा, क्रपि, उद्योग आदि लोकह्वितकारी कार्या में 
द्रव्य बहुत कम खच होता हैँ । ये बिपय प्रान्तीय हैं और प्रांतीय 
खरकारे अधिकार और इच्छा रखते हुये भी घनाभाव के कारण 
इन कार्या की विशप उन्नति नहीं कर पातीं। बहुत आवश्यकता 
है कि इस विपय में यथेष्ट सुधार ही । 
भारतब॒प में कर लगानेवाली संस्थाएँं-- भारतवर्ष में 

जनता पर टक्‍स लगाने का अधिकार निम्नलिखित तीन प्रकार की 
संस्थाओं को है; -- 

१-भारत-सरकार का, 

२- प्र।न्तीय सरकारों को, 

३- स्थानीय-स्वराज्य-संम्धाओं अथान म्युनिसिपैलिटी, जिला- 

बाड ओर पंचायता का | 

उपयुक्त तीनो” प्रकार की संस्थाएँ यहाँ प्रति वप लगभग 
सवा दो सो करोड़ रूपये बसूल करती हैं । इनमें से प्रथम दो की 
थ्राय के विपय में, इसों परिच्लेद में विचार किया जायगां; 
तीसरी प्रकार की संस्थाओं का वर्णन आगे किया जायगा। 

सरकारी आय-- केन्द्रीय सरकार की आय की मुख्य- 

मुख्य मर्दे ये हैं :--आयात-निर्यात-कर, उत्पादत-कर, आय-कर 
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नमक कर, अफीम कर, देशी राज्यों स नज़गाना, सूद. रेल, डाक, 
तार, टकसान, सिविल शासन, सिब्िल निर्माण काये और सेना । 
केन्द्रोय सरकार की साधारण वापिक आय लगभग एक सो बीस 
करोड़ रूपये है । 

प्रांतीय सरकारों की आय की मुख्य-मुख्य मद निम्नलिखित 
हैं :--मालगुज़ारी , आबकारी, स्टाम्प, रजिस्टरी, जक्भल, 
अ्रावपाशी, सूद आदि। साधारणतया सब प्रांतीय सरकारों 
( गबनरों के प्रांती! ) का कुल वाषि क खच लगभग अस्सी करोड़ 
रुपया हाता है। किसी श्रांत की आय कम होती है, ओर किसी 
की अधिक | एक प्रांत की आय मं भी समयनसमय पर कुछ 
अन्तर हाता रहता है । 

अब हम आय की मुख्य-मुख्य मदा के बार में कुछ 
आवश्यक बातो पर विचार करतें हैं :-- 

आभाय-कर---य्रह अत्यद्ष कर है, अथोात्‌ जिस व्यक्ति से 

यह लिया जाता है, वह उसका भार दूसरों पर नहीं डाल सकता । 
प्रायः यह समभा जाता है कि लगभग उढ़ हज्जार रुपये सालाना 
की आमदनो एक परिवार के निवाह के लिए अत्यन्त आवश्यक 
होती है, इसलिए इससे कम पर आय-कर नहीं लिया जाता। 
यह कर डेढ़ हज़ार रुपय की आय से आरम्भ होता है। पश्चात्‌ 
ज्यां-ज्यों आय का परिमाण बढ़ता है; कर की दर बढ़ती जाती है । 
उदाहरणवनत्‌ जिन पर आय-कर ल्गता है, उनकी डढ़ हजार रुपये 
बाद अगले साढ़े तीन हृज़ार रुपय तक की आय पर कर प्रति 
रुपया नो पाई, ओर इसके बांद अधिक आय पर और अधिक; फी 

रु 
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रुपया ढाई आने तक | कम्पनियों या कोठियों की आय पर इस 
कर की दर विशेष परिमाण में निधौरित है। ४ पच्चीस हज़ार 
रुपये से अधिक आय पर अतिरिक्त कर ( सूपर टेकक्‍्स ) भी 
लिया जाता है। भारतवष में आय-कर और “ सुपर टेक्स ? की 
मद में सरकार को अपेक्षाकृत बहुत कम आय होती है। इसका 
कारण यह है कि यहाँ अधिकतर आदमियों की आमदनी बहुत 
कम है; देश गरीब है । 


मालगज़ारी--यह प्रान्तीय सरकारों' की आमदनी की 
सबसे बड़ी मद है। ब्रिटिश भारत में तीन तरह का बन्दोबस्त 
है:--( १) स्थायी प्रबन्ध; बंगान्त में, बिहार के ३ भाग में, एवं 
आसाम के आठव' और संयुक्तप्रांत के दसवे' भाग में। (२) 
ज़्मींदारी या ग्राम्य प्रबन्ध; संयुक्तप्रांत में ३० वषः ओर पंजाब 
तथा मध्यप्रांत में २० व के लिए मालगुजारी निश्चित कर 
दी जाती है । गाँव वाले मिल्र कर इसे चुकान के लिए उत्तरदायी 
होते हैं । ( ३ ) रण्यतबारी प्रबन्ध; बम्बइ, सिंध, मदरास, ओर 
आसाम में, एवं बिहार के कुछ भाग में। इन स्थानों में सरकार 
सीधे काश्तकारोा से सम्बन्ध रग्वबती है । बम्बदई ओर मदगास में ३० 
व्ष' में तथा अन्य प्रान्तो में जल्दी-जल्दी बन्दॉबस्त होता है। 
नये बन्दोबम्त में प्राय: हर जगह सरकारी मालगुजारी बढ़जाती है। 

आयात-नि्योत-कर --केन्द्रीय आय की यह सब से 
बड़ी मद है। यह कर उन चीजा' पर लगता है, जो भारतवप 


# कम्पनियों श्रादि की आय पर ब्गनेवात्या कर ' कारपोरेशन कर ' 
कहलाता है । 
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से विदेशो' को जाती हैं, या विदेशा' से यहाँ आती हैं । यह एक 
परोक्ष कर है । यह व्यापारियों से लिया जाता है। इसस सरकार 
को आमदनी ता हाती ही है; इसके अतिरिक्त, इस कर का 
यहाँ के व्यापार तथा उद्योग-बन्धों' पर भी असर पड़ता है। 

नमक-कर---नसक एक जीवन-रक्षक पदाथ है; इसके कर 
का भार गराबों पर भी पड़ता है । नमक तैयार कराने में सरकार 
का ख़च बहुत थोड़ा होता है; कुछ खच किराये में भो पड़ता है । इस 
खच का छाड़कर नमक का मूल्य कर पर निर्भर है। यह कर इस 
समय १।)] प्रति मन है । इस देश में जितना नमक तैयार हाता 
है, उस पर सरकार का एकाधिकार है। सरकारी आज्ञा बिना 
नमक कोई नहीं बना सकता ।  » 

अफीम--भारत-सरकार को इस मद की आय, इस पदार्थ 
को विदेशों के लिए भजन से होती है। भारतवर्ष. के लिए 
भारत-सरकार इस एक निधोरित दर स प्रान्तीय सरकारों के हाथ 
बेचती है । कुछ अफीम तो ओपधियों के काम आती है; शेष का 
का सेंबन लोग नशे के लिए करते है, जो बहुत हानिकारक है | 

आबकारी--इस मद में शराब, गाँजा, अफीम आदि नशे 
के पदार्था पर लगाये हुए सरकारी टेक्सों के श्राय सम्मिलित है । 
इन पदार्थों की बिक्की तथा पेंदावार पर कड़ा नियन्त्रण रहता है । 
इनका प्रचार बढ़ना देश के लिए हानिकर है । 

अन्य मर्दे--सिविल निर्माण-कार्य की आय |में सरकारी 
मकानों का किराया तथा उनकी बिक्री आदि स हानेवाली प्राप्ति 
सम्मिलित है । टकसाल की आय में विशेषतया पैसा, इकमन्नी 
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आदि सिक्‍के, तथा कुछ देशी राज्यों के सिक्के ढालने का लाभ 
सम्मिलित है | सैनिक आय में स्टोर, कपड़े, दूध, मक्खन तथा 
पशुओं की बिक्री से हानेवाली आय गिनी जाती है। सूद की 
आय में, सरकार जां रुपया किसानों तथा म्युनिसपेलिटियों 
आदि को उधार देती है, उसके सूद की रक़म सम्मिलित 
हं।ती है । 

हिसाब आर उसको जाँच--मभारत-सरकार का हिसाब 
केन्द्रोय हिसाव विभाग” रखता है। इसका प्रधान ' एकाउंटन्ट 
और अआडिटर-जनरल्न” कद्दलाता है | प्रान्तीय सरकारों का हिसाब 
प्रान्तोीय एकाउन्द ट-जनरल रखते हैं। प्राय: प्त्यक जिले के प्रधान 
नगर में इम्पीरियल वे के की शाग्वा है, उसमे सरकारों आय जमा 
होती रहती । आवश्यकतानुसार उसी में स खच हांता रहता है । 
'एकाउन्टट आडीटर जनरत्तः के अधीन कमवारी जिलों के 
खजानों के हिसाब का निरीक्षण करते हैं । 

आय-व्यय पर जनता का नियन्त्रण बहुत कम हैं- 

सरकारी आय-व्यय की भिन्न-भिन्न सदां पर ल्ञोक-प्रतिनिधिय 
का नियत्रण बहुत कम है | भ्रांतों में भी गवर्नरों को कई बिपयों में 
विशेषाधिकार है । केन्द्रीय आय-व्यय तो अधिकांश में गत्ररन र- 
जनरल की इच्छानुसार ही होता है। इस थविपय में भारतीय 
व्यवस्थापक मंडल ओर प्रान्तीय व्यवस्थापऊ मंडलों के परिच्छेदें 
में लिख्या जा चुका है ।६४ 


“सरकारी आय-व्यय का परिचय यह सक्तिप में ह्वी दिया गया ऐं। इस विषय 
का व्योरेबार विचार ढगारी भारतीय राजस्व? ( दूसरा संस्करण | मे हुआ है। 


सतरहवाँ परिच्छेद 
स्थानीय स्वराज्य 
->न्स्क्क्टपल्णा 

स्थानोय स्वराज्य का महत्व--जिन विपयों का सम्बन्ध 
किसी एक शहर , कम्बे या गाँव से हो, उनके प्रबन्ध के लिए तथा 
वहाँ की जनता की सामृहिक सुविधाओं की व्यवस्था करने के 
वबास्नें, वहाँ के हो आदामयां का अधिकार प्राप्त हानां स्थानीय 
स्वराज्य कहलाता है। और, इन अधिकारों का उपयाग 
करने के लिए बनाया हुई संस्थाओं का स्थानीय-स्वगज्य-संम्थाएँ 
कहते हैं । 

इन संस्थाओं का बड़ा महत्व है। भिन्न-भिन्न शहरों ओर देहातों 
की परिस्थिति तथा आवश्यकताएँ अल +-अलग हाता हैं । कन्द्रीय 
या प्रान्तीय सरकार को उनके विपय में व्यारवार ज्ञान नद्दी होता, 
ओर वे इन कार्यों की ऐसी अच्छी तथा मितव्ययिता पृथक व्यवस्था 
नहीं कर सकतीं, जैसी स्थानीय व्यक्तियों की संस्थाएँ कर सकती 
हैं। प्रयक रुथान के आदम्सियां को अपने यहां को समस्याओं 
ओर आवश्यकताओं का ज्ञान अधिक होता है. ओर पन्‍्हें नकी 
पूर्ति करने में रुचि भी विशेष होता है। वे ऐसे काये को 
बड़े उत्साह से करते हैं, और उसका अनुभव प्राप्त करके 
प्रान्व और देश के विविध राजनेतिक काये करने के अधिक 
याग्य हो जाते हैं । प्रान्तीय या केन्द्रीय संस्थाओं से ता किसी 
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गाँव या शहर के थोड़े से ही व्यक्तियों को काम पड़ता है, परन्तु 
स्थानीय संस्थाओं स वहाँ के सभी लोगों का सम्बन्ध रहता है । 
इन सस्थाओं के द्वारा अनेक आदमियों को लाकसबवां का अवसर 
सहज ही मिल सकता है । 

प्राचीन व्यवस्था-- प्राचीन समय में यहाँ चिरकाज्न तक 
स्थानीय काये गाँवों में प्रम-संस्थाओ', ओर नगरों में व्यापार 
या व्यवसाय संघा आदि द्वारा हाता रहा | भारतवप की पंचायतें 
बहुत प्रसिद्ध रही हैं । प्रत्येक गाँव या नगर स्वावलम्बी हाता था; 
पंचायत उसकी रक्षार्थ पुलिस रखती थी, छाट-मोट भकंगढ़ों का 
निपटारा करती थी, भूमि-कर वसूल करके राजकोप में भेजती 
थी, तालाब, पाठशाला, मन्दिर, पुल, सड़क आदि सावंजनिक 
उपयागिता के कार्मा की व्यवस्था करती थी । राजवंश बदले, 
क्रान्तियाँ हुईं, बारी-बारी से हिन्दू ( क्षत्रीय, राजपूत ), पठान, 
मुगल, मराठ, सिकक्‍खों का प्रभुत्व हुआ । परन्तु सब विन्न-वाधाओं 
का सामना करते हुए भी ग्राम्य संस्थाओं न अपना अस्तित्व और 
स्वतन्त्रता बनाये रखी । 

आधुनिक स्थिति--अंगरंजों के प्रारम्भिक समय में ग्राम्य 
संस्थाओं की आय और अधिकार प्रान्तीय सरकारों द्वारा ले 
लिये जाने पर, ग्राम-संगठन का क्रमश: हास हां गया । यद्यपि 
अब भी पग्चायती मन्दिर और घधमंशाला आदि बनते हैं, ये 
प्राचीन व्यवस्था के स्मृति-चिन्ह मात्र है । अब पुनः नवीन रूप से 
पत्चायतें स्थापित की जा रही हैं। इसका विवेचन आगे किया 
जायगा । 
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अंगरेज अधिकारियों ने पहल नगरों या शहरों की ओर 
ध्यान दिया, और सन्‌ १८४२ इ० से कुछ स्थानों में क्रमशः 
स्युनिसपेलटियाँ स्थापित कीं; इसके दो उद्देश्य थे--नगरो' का 
सुधार होना और जन साधारण का सावजनिक काये करने की 
व्यवहारिक शिक्षा मिलना। इन संस्थाओं को कुछ वाम्तविक 
उम्नति सन्‌ १८७० इ० (लाड मया के समय ) से हुई | सन १८८४ 
इ० में लाड रिपन ने इनके अधिकार बढ़ाये, सब से इनका प्रचार 
बढ़ा है । तथापि पेंतीस वर्ष तक उन्नति की गति बहुत मन्द ही 
रही | सन्‌ १९१८ ई० में सरकारों मन्तव्य प्रकाशित हुआ; 
उसमें, स्युनिसपेलटिया' में निबांचित सदस्यों ओर निवाचको' 
की संख्या बढ़ाने, तथा गेर-सरकारी सभापतियों' के होने, तथा 
उनके अधिकार बढ़ाने पर, ओर ग्राम-पंचायते स्थापित करने पर 
जोर दिया गया | सन्‌ १६१६ इ० के शासन सुधारो न स्थानीय 
सस्‍्वाराज्य को हस्तान्तरित विषय कर दिया अर्थात, इसे मत्रियों 
को सोंप दिया। इससे इन संस्थाओं पर बड़ा प्रभाव पड़ा। 
इनके कतंव्य ओर अधिकार बढ़ गये, और, सन्‌ १६३५० के 
विधान के बाद बढ़ते ही जा रहे हैं । 

स्थानीय स्व॒राज्य संस्थाएं--भारतवर्प की वर्तमान 
स्थानोय स्वराज्य-संस्थाएँ निम्नलिखित हैं :-- 

१--पंचायतें, 

२--जिला-बाड आदि, 

३--स्युनिसपेलटियाँ, कारपोरेशन, नोटीफाइड एरिया, 

४--इस्प्रवमेंट ट्रस्ट, और पोट-द्ूस्ट । 
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इनके दो भेद किये जा सकते है | पंचायतें ओर जिला-बोर्ड 
अआादि गाँवों के लिए हैं, ओर अन्य संस्थाएं शहरो' के लिए | 
भारतवप में गाँवो की अधिकता है, और इसे कभी-क-ी 
गाँवा का देश कहा जाता है । यहाँ गाँवा' की संख्या प्तात लाख 
है । आजकल बहुत से गाँवा का बड़ा ह्वास हो रहा है; अधिक- 
तर आदमी निधन ओर अशिक्षित हैं; सफाइ का प्राय: श्रभाव है । 
विविध कारणों से लोगो में गाँव छोड़कर नगरों में आने का 
प्रवृत्ति बढ़ रहा है । शहरा की आबादी बढ़न से बढ़ाँ सकान, पानी 
ओर ताजी हवा का,तथा गदे पानी के बहाव आदि का, समस्याएँ 
बढ़ती जा रही है । 

पंचायतें-- 'प्रान्तीय न्‍याय-कार्य' शीर्षक परिच्छेद में 
इनके न्‍याय सम्बन्धी अधिकारों का इलल्‍लग् किया जा चुका 
है । यहाँ अन्य बातों का विचार किया जाता है। इनका स्थानीय 
स्वराज्य स सम्बन्धित काय शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाइ आदि 
का है| स्मरण रहे कि इनके वतमान अधिकार पुरानी पंचायता 
की अपेत्ता बहुत कम हैं। इनके सदस्य नामजद होते हैं, ग्राम- 
वालों क प्रतिनिधि नहीं होते। ये एक प्रकार की सरकारी 
संस्थाएँ ही हैं । इनका कार्य सरकारी कमंचारियां की सहायता 
सं, और उनके ही निरीक्षण और नियंत्रण में हाता है । 

भारतवर्ष के प्रायः सभी प्रान्ता' में पचायत-कानून ( पंचायत- 
एक्ट ) बना हुआ है; प्रत्येक प्रान्त के पद्चायत-कानून के अनुसार 
उस प्रान्त की पश्चायता के अधिकार और संगठन सम्बन्धी 
नियम निधारित हं। गये हैं, ओर उनके अनुसार गाँव में पंचायत 
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जहर आर 


स्थापित हो सकती है। बहुत से स्थानों में पत्लायतें खुल 
गयी हैं। प्रत्येक प्रान्त के नियमों में कुछ-कुछ भिन्नता है। 
यहाँ मंयुक्तप्रांत की पद्मायतो' सम्बन्धी मुख्य-मुख्य बातें बतायी 
जाती हैं। इससे अन्य प्रांतां की स्थिति का अनुमान हो 
सकता है । 

संयुक्तप्रान्त का ग्राम-पंचायत-कानून सन १६२० ३० में बना 
था। उसके अनुसार इस प्रान्त म॑ पद्चों की संख्या ५से कम और 
७ से अधिक, नहीं होती । ग्रामवालां की इच्छा मालूम करके कले- 
क्टर पंच नियत करता है । दो पंच ऐस होने चाहिएँ, जो पढ़-लिग् 
सके । नीचे लिखे व्यक्ति पंच नियुक्त हॉने के योग्य नहीं होतेः-- 
(१) स्लियाँ, (२) जा ऐसा दिवालिया हो, जो बरी न किया गया 
हो, (३) जिसकी उम्र २९ वप॒ से कम हो, (४ ) जो सरकारी 
अथवा ग्राम सम्बन्धी नोकरी करता हो, (५) जिसे गत ४ वष में 
किसी अपराध के लिए केद की सज़ा हुई हा, और (६) जो 
पत्बायत के ज्षत्र में न रहता हो । पंच तीन वष तक अपने पद 
पर रहते है, परन्तु काइ व्यक्ति दूरी बार नियुक्त हा। सकता है । 
जब तक की पंचो की सख्या तीन से कम न हा जाय,पम्चायत का 
काम गेर-कानूनी नहीं समभा जाता । 

सरपग्व को लिखना-पढ़ना अवश्य आना चाहिए बह पत्चायत 
का सभापति होने के अतिरिक्त, ग्राम-कॉप और उसका हिसाब 
तथा अन्य आवश्यक कागज़ और रजिस्टर रखता है, सम्मन की 
तामील करवाता है, ओर समय-समय पर कलेक्टर को पंचायत 
सम्बंन्धी रिपोर्ट देता रहता है। पद्मायत के कागज और रजिस्टर 

२५ 
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रखने के लिए, कलेक्टर की अनुमति से एक कक नियत किया 
जा सकता है । 

पत्चायतों को समय-समय पर जिला-बोर्डा' तथा धरकार 
से कुछ रकम मिलतों हे। इसके अतिरिक्त वे निधौरित 
नियमी के अनुसार, अपने ज्षत्र के आदमियों पर कुछ कर लगा 
सकती हैं, तथा अपराधियों पर कुछ जुर्माना भी कर सकती 
हैं, ( उन्हें केद करने का अधिकार नहीं होता )। यदि उनका 
कोइ कर या जुर्माना वसूल न हो ता जिला-मजिस्ट्रेंट उस वसूल 
करा देता है | पंचायतों को अपनी आय कलेक्टर की अनुमति से 
ही शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, या कच्ची सड़कों आदि के कार्य में 
खच करनी होती है । 

पंचायतों में खास कमी यह है कि इन पर अधिकारियों का 
नियंत्रण बहुत अधिक है, और इनकी आय के साधन 
बहुत कम हैं । 

जिला-बाड आदि का सगठन--देहातो में ( प्रारम्भिक ) 
शिक्षा ओर म्वास्थ्य आदि का काये करने वाली मुख्य संस्थाएँ 
बाड है । सब प्रान्तों में इनकी व्यवस्था एकसी नहीं है । ब्रिटिश 
भारत में आसाम प्रांत का छोड़ कर प्रत्यक जिले मे 
एक जिला-बोड है; कुल मिला कर लगभग २०० जिला- 
बोड हैं। एक-एक जिला-बार्ड की अधीनता में दा या अधिक 
अधीन - जिला - बाड हैं। #& मदरास, बगाल, बिहार ओर 
उड़ासा में प्रत्येक बड़े गाँव का, अथवा कई-ऋइई गाँवों को मिलाकर 


# ग्रासाम में जिला-बाढ नहीं हैं; तालुका-बोड ही दें । 
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उन सब का, एक यूनियन बना दिया गया है । इस प्रकार लगभग 
४५० यूनियन-कमेटियाँ हैं । अन्यत्र बार्डों के निम्नलिखित तीन 
भेद हैं; किसी-किसी प्रान्त में तो इनमें स तीनों ही प्रकार के बा 
हैं। ओर कहीं-कहीं केवल दो या एक ही तरह के हैं :-- 

१--लोकल बोड | यह एक गाँव में या कुछ प्रा्में। के समूह 
में होता है । 

२--तालल्‍्लुका या सब-डिविजनल बोड | यह एक तालुके 
या सब-डिविजन में होता है। यह लोकल बोर्डों के काम की 
देख-भाल करता है । 

३--जिला-बोड ( इस मध्यप्रांत में जिला-कोंसिल कहते हैं ) । 
यह एक जिले में हाता है, और जिले भर के अन्य बार्डा का 
निरीक्षण करता है। 

पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त को छोड़कर, अन्यत्र बोर्डा में चुने 
हुए सदस्य ही अधिक होते हैं । किख जिला-बार्ड में कितने सदस्य 
हों, उसका सभापति चुना हुआ रहे, या नियुक्त किया जाय, यह 
प्रत्येक प्रान्त के जिला-बोड-कानून स निश्चित किया हुआ हैं। 
कई प्रान्तो में सभापति चुना हुआ एवं गेर-सरकारी होता है । 

जिला-बोर्डों के सदस्यों तथा ( तथा सभापत्ति ) का चुनाव 
प्राय: चार वपष में द्वोता है ।# सदस्यों के चुनाव के लिए प्रत्येक 
जिला कुल हलकों या 'सकलों? में बटा हुआ होता है, और यह 
निश्चित रहता है कि अमुक हलके से इतने सदस्य चुने जाने 


# प्रान्तीय सरकार इस अवधि को बढ़ा सकती है । वतमान अ्रवस्था में, युद्ध वें; 
कारण यद्द भ्रवषि अ्रनिश्चित काल तक के लिए बढ़ी हुई है । 
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चाहिए। प्रत्येक निवाचक, सदस्य बनाने के लिए, उम्मेदवार 
हो सकता है। निर्वाचन प्राय: साम्प्रदायिकता के आधार पर होता 
है; हिन्दू, मुसलमान आदि जातियों के सदस्यों की संख्या निश्चित 
रहती है । मतदाता अपनी हो जाति के उस्मेदवार को मत 
देते हैं। ६ मतदाता वही व्यक्ति हो सकता है, जा ( क ) ब्रिटिश 
प्रजा हो, ( ख ) अपने जिलेका निवासी हो, और (ग) आय-कर 
या निर्धारित लगान या मालगुजारी, यां जिला-बोड का कर देता 
हो, या निर्धारित परीक्षा पास हो। निम्नलिगमित व्यक्ति मत- 
दाता या सदस्य नहीं हो सकते--पागल, दिवालिय, नाबालिग, 
जिसने गत वष जिला-बोड का कर न चुकाया हो । 

कांग्रेस-सरकार अपने समय ( सन १६३७-३६ ) में जिला- 
बार्डों के चुनाव आदि के सम्बन्ध में विविध सुधार कर्नवाली 
थीं, परन्तु उनके पदारूढ़ न रहने पर सब काये स्थगित रह 
गया । 

बोर्टों के काय-- -बोर्डा' का कत्तंव्य अपन ग्रांम्य क्षेत्र 

मे शिक्षा, स्वास्थ्य ओर सफाइ आदि के अतिरिक्त, कृषि और 
पञुओं की उन्नति करना है | इनके कुछ अन्य काये ये हैं:--सइके 
बनवाना और उनकी मरम्मत करवाना; उन पर पेड लगवाना तथा 
उन पेड़ों की रक्षा करना, पशु आ' का इलाज करना और नस्ल सुधारना, 
मेले और नुमायश आदि कराना। इन कार्या' के लिए तीन-तीन 
चार-चार सद्स्यो' की कई कमेटियाँ हाती हैं । यथा शिक्षा-कमेटी, 

हैं पृथक निवाचन पद्धति बहुत हानिकर है। इसके विषय मे दसवें परिच्छेद में 
लिखा जा चुका है । 
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सफाई-कमेटी आदि 
वोटों की आय के साधन-बोर्डों की अधिकतर शआय 
उस महसूल से होती है जो भूमि पर लगाया जाता है। इसे 
सरकारी वापिक ज्गान या मालगुजारी के साथ ही प्राय: एक 
आना फी रुपये के हिसाब से, वसूल करके इन बार्डा' को दे दिया 
जाता है। इसके अतिरिक्त, विशेष कार्यों के लिए सरकार कुछ 
रक़्म, कुछ शर्ता से प्रदान कर देती हैं। आय के अन्य श्रोत 
तालाब, घाट, सड़क पर के महसूल, पशु-चिकित्सा ओर स्कूलों 
की फीस, काँजी हौस की आमदनी, मले या नुमायशा' पर कर, 
तथा साव॑जनिक उद्यानो' का भूमि-कर, है । ( आसाम प्रान्त को 
छोड़कर ) अधीन-जिला-बोर्डा' का कोइ स्वतन्त्र आय-श्रोत नहीं, 
उन्हें समय-समय पर जिला-बोर्डा' स हां कुछ मिल जाता है । 
वे उस रुपये को जिला-बोंड को सम्मति के विरुद्ध खच नहीं 
कर सकते । 
म्युनिसपेल टियाँ और कारपोरेशेन-ये नगरों में काम करती 
हैं। ब्रिटिश भारत में इनकी कुत्त संख्या लगभग सात सा है। 
प्रत्येक् म्युनिसपेलटी की सीसा निश्चित की हुई है। जा लोग 
उसके अन्दर रहते ओर उस टेक्स देते हैं, व ' रेटपयर ! या 
कर-दाता कहाते हैं | जो व्यक्ति निर्धारित शिक्षा या आयवा ले हैं 
अथवा जिनके पास जागीर हैं, व वोटर या मतदाता हा सकते 
हैं । इन्हें अपनी-अपनी म्युनिसपेलटी के लिए मेम्बर ( म्युनिसपिल 
कमिश्नर ) चुनने का अधिकार होता है। म्युनिसपत्नटियों के 
संगठन के नियम जिला-बोर्डा' सम्बन्धी नियमों स मिलते हुए हैं । 
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कलकत्ता, बम्बई ओर मद्रास शहर की म्थुनिसपेलटियाँ , 
म्युनिसपल कारपोरेशन या केबल “ कारपोरेशन ” कहलाती हैं। 
इनके मम्बरों (कमिश्नरों) को कोंसिलर कहते हैं। अन्य म्युनिस- 
पतल्नटियों से, इनका सगठन कुछ भिन्न प्रकार का, और आय-व्यय 
तथा कारय-क्षेत्र अधिक होत, है । 

इनके काये-- म्थुनिसपेलटियों ओर कारपोरेशनों के मुख्य 
कार्ये कही-कहीं कुछ भेद होते हुए, साधारणतया ये हैं:-- 

( १ ) सबंसाधारण की सुविधा की व्यवस्था करना--सड़क 
बनवाना, उनकी मरम्मत करना, ओर पेड़ लगवाना; डाक-बंगला 
या सराय आदि सावजनिक मकान बनवाना:कहीं आग लग जाय 
तो उस बुकाना; अकाल, जल की बाढ़, या अन्य विपत्ति के 
समय जनता की सहायता करना | 

(२) स्वास्थ्य-रक्ञा-अस्पतात या ओपधालय खोलना, चेचक 
ओरप्लेग के टीके लगाने तथा मेले पानी बहाने का प्रबन्ध कराना, 
और छूतकी बीमारियों का रोकने के उचित उपाय काम में लाना, 
पीने के लिए स्वच्छु जल ( नल आदि ) की ठथवस्था करना, ग्वाने 
के पदार्थों में कोइ हानिकारक बम्तु तो नहीं मिलायी गयी है, 
इसका निरीक्षण करना। 

(३) शिक्षा; विशेषतया प्रारम्भिक शिक्षा के प्रचार के लिए 
पाठशालाओं की समुचित व्यवस्था करना, मल ओर नुमायशें 
कराना । 

(४) सड़कों तथा गलियों में रोशनी करना; बिजली 
की रोशनी; ट्रामव तथा छोटी रेलों के बनाने में सहायता देना । 
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आपदनो के साधन--इन संस्थाओं की आमदनी के 
मुख्य-मुख्य साधन ये हैं :-- (१) चुज्ली । अधिकतर उत्तर 
भारत, बम्बई ओर मध्यप्रांत में; यह इन संस्थाओ' की सीमाके 
अन्दर आनेवाले माल तथा जानवरों पर लगती है । संयुक्षप्रांत में 
इन कर की इतनी प्रधानता है कि कुछ जिलो में म्युनिसपेलटियों 
का नाम ही “चुड्डी? पड़ गया है। ( २) मकान और जमीन पर 
कर ( विशेषतया अआमाम, बिहार, उड़ीसा, बंबई, मध्य प्रान्त और 
बंगाल में )। (३) व्यापार ओर पेशों पर कर ( विशेषतया 
मदरास, संयुक्तप्रान्त, बंबई, मध्मप्रान्न ओर बंगाल में )। 
(9) सडकों और नदियों के पुल्लों पर कर ( विशेषतया 
मदरास, बग्बई, और आसाम में )। (५ ) सवारियों, गाड़ी, 
बग्गी, साइक्रिल, मोटर ओर नाव का शुल्क | ( ६ ) पानी, 
रोशनी, नालियां की सफाई, हाट-बाजार, कसाइखाने, पाखाने 
आदि का शुल्क ( ७ ) हैसियत, जायदाद और जानवरों पर कर । 
(८) यात्रियों पर कर; यह कर निवारित दूरी से अधिक 
के फासले से आने वालों पर लगता है और प्राय: रेलवे टिकट 
के मूल्य के साथ ही वसूल कर लिया जाता हैं (९ ) म्युनिसपल 
स्कूलों की फीस । (१०) कांजी-होव की फीछ। (११) 
सरकारी सहायता या ऋण । 

कुछ प्रान्तों में शिक्षा, अस्पत'लो' और पश-चिकित्सा के 
लिए म्युनिसपेलटियो' को सरकारी सहायता मिलती है। जब 
किसी म्युनिसपेलटी को मैले पानी के बहाव के नालियाँ बनानी 
होती हैं अथवा जल-प्र बन्ध के लिए शहर में नल आदि लगाने 
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होते है, तो वह ऋण लेती है । यदि डचित समझा जाय, तो इस 
खच का कुछ या सब भार प्रान्तीय सरकार कुछ शर्ता से अपने 
ऊपर ले लेती है । 
नोटीफाइड एरिया--ये अधिकतर पंजाब ओर संयुक्तप्रान्त 

में हैं। इन्हें म्युनिस पलटियों के थोड़-थोड़ से अधिकार होते हैं । 
ये उसा ज्षेत्र में हांत है, जहाँ बाजार या क़स्बा अवश्य हो, और 
जिसकी जनसंख्या दत हज़ारस अधिक न हू । स्युनिसपेलटियों 
की अपेत्ता इनकी आय ( एवं व्यय ) कम है। इनके अधिकाँश 
सदस्य नामजद होते हैं ' # 

इम्प्रवरेंट ट्स्ट----बड़े-बड़े शहरो' की उन्नति या सुधार 
के लिए कभी-कभी विशेष कार्य करने होते हैं, जेस सड़को को 
चोड़ी कराना, घनी बस्तियों को हवादार बनाना, ग़रीबों और 
मजदूरों के लिए मकानों की सुव्यवस्था करना आदि । इन कामो 
को स्युनिसपेलटियाँ नहीं कर सकतीं; उन्हें ता अपना रोज़मरा 
का काम ही बहुत है। अतः: इनके वास्ते 'इम्प्रवमट ट्रम्ट', बनाय 
जाते हैं। ये कलकत्ता, बम्बई, इलाह।बाद, लखनऊ ओर कानपुर 
आदि में हें। इनके सदस्य प्रॉतीय सरकार, म्युनिसपेल्नटियों तथा 
व्यापारिक संस्थाओं द्वारा नामज़द किये जाते है। ये अपने 
अधिकार-गत भूमि आदि का किराया, तथा आवश्यकतानुसार 
ऋण या सहायता लेते हैं । 

पोट ट्रर्> कलकत्ता, बम्बड, मंदरास, चटगाँव ओर 
करांची आदि बन्दरगाहों का स्थानीय प्रबंध करनेवाली संस्थाएं 


# रन सस्थाओं को तोड़कर म्युनिसपेलटियाँ स्थ।पित करने का विचार हो रह्या हैं । 
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* पोट ट्रस्ट ? कहाती हैं | ये घाटों पर मालगोदाम बनाती हैं,और 
व्यापार के सुभीते के अनुसार, नाव और जहाज़ की सुव्यवस्था 
करती हैं । समुद्र-तट, नगर के निकटवर्ती समुद्र-भाग, या नदी पर 
इनका पूरा अधिकार रहता है। इनकी पुलिस अलग रहती है। 
इनके सभासद कमिश्नर या ट्रस्टी कहाते है। सभासदो' में 
चेम्बर-आफ-कामस जेसी व्यापार-संस्थाओ,' के प्रतिनिधि होते हैं। 
कलकत्ते और कराँची में, म्युनिसपेलटियों" के भी प्रतिनिधि 
इनमें लिये जाते है। कलकरत्ते के अतिरिक्त, सब पोर्ट ट्रस्टो' में 
निर्वाचित सदस्यो' की अपेज्ना नामज़द ही अधिक रहते हैं। 
अधिकाँश सदस्य योरपियन होते है । म्युनिसपेज्नटियों की अपक्ता 
पोट ट्रस्टो' में सरकारी हस्तक्षेप अधिक है। ये दी ऐसी स्थानीय 
स्वराज्य--संस्थाएँ है, जिनके सभाखदों को कुछ भत्ता मिलता है। 
माल लदाइ ओर उतराइ, गोदाम के किराये, तथा जहाजों के कर 
सजी आमदनी होती है, वह इनकी आय है। इन्हें आवश्यक 
कार्या' के लिए क़ज लेने का अ्रधिकार है। 

विशेष वक्तव्य--हमारी स्थानीय स्वराज्य-संस्थाओं में ऊँची 
योग्यता या आदशं वाले व्यक्ति कम जाते हैं; अनेक आदमी कोई 
ख़ास कार्यक्रम लेकर नही पहुँचत॑;व्यक्तिगत स्वार्थ,कीर्ति या यश आदि 
के लिए जाते हैं, ओर दल्बन्दी करते हे, जिससे सवजनिक हित 
की उपेक्षा होती है । मतदाताओं को चाहिए कि मित्रता या रिश्ते- 
दारी आदि का लिहाज छोड़कर, काये करनेवाले सदस्य निवोचित 
किया करें, और समय-समय पर इस्र बात की जाँच करते रहें कि 
सदस्य अपने कतंठ्य का समुचित पालन करते हैं या नहीं। पुनः 

२६ 
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हमारी पंचायतों ओर जिला-बोर्डों की ही नहीं, म्युनिसपेलटियों 
तक की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। इनकी आय बहुत कम है, 
ओर इन्हें अपन काये के लिए, आवश्यक धन के वास्ते परमुखापेत्ती 
रहना पड़ता है । इसलिए इनके द्वारा किये जाने वाले कार्या का 
असनन्‍्तोपप्रद रहना स्वाभाविक ही है । यह भी उल्लेखनीय है कि 
यद्यपि इन संस्थाओं की स्थापना का काये आरम्भ हुए, सी वष 
होने को आय, अब तक इन्हें स्थानीय पुलिस आदि सम्बन्धी 
कुछ नवीन अधिकार नहीं दिये गये । प्रान्तों में उत्तरदायी शासन 
आरम्भ होने पर विशेषतया कांग्रेसी सरकारों न अपने समय 
( १९३७-३६ ) में इनके सुधार और उन्नति का अच्छा प्रयत्न 
किया । इस समय ता शांसन के सभी वत्रिषयों' में महायुद्ध की 
की छाया पड़ी हुई है। आशा है, युद्ध समाप्त होने पर इन संस्थाओं 
का यथपष्ट उद्धार होगा । 


“<>छरा ८6 "० 


अठारहवाँ परिच्छेद 
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देशी राज्य 
पिछले परिच्छेदों में त्रिटिश भारत की शासनपद्धति का वणन 
हुआ है | भारतवप के राजनैतिक भागो' में त्रिटिश भारत सब से 
बड़ा भाग अवश्य है, परन्तु वही समस्त भारत नहीं है । भारतवप 
के अन्य भागों में वह भाग श्रमुख है, जो देशी राज्यों में विभक्त 
है, और जिसे कुछ आदमी 'भारतीय भारत' भी कहते हैं । यहाँ के 
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निवासियों पर अंगरेजोी सभ्यता और रंग-ढंग का प्रभाव कम 
पड़ा है, और यहाँ की शासनपद्धति में भी त्रिटिश भारत से बहुत 
अन्तर है । जैसा पहले कहा गया है, देशी राज्यों का कुल क्षेत्रफल 
सात लाख वग मोल से अधिक और जनसंख्या नो करोड़ से 
ऊपर है । 

साधारण परिचय--सन्‌ १६३५ के विधान के अनुसार, 
देशी राज्य ( 'स्टेट' ) भारतवर्ष के ऐसे किसी भी भाग को कह 
सकतेहेँ, जो त्रिटिश भारत का भाग न हो, और जिसे सम्राट ने 
राज्य मान लिया हो, चाहे वह राज्य कहा जाय या 
रियासत, या जांगीर या ओर कछ | इस प्रकार देशी राज्य का 
मुख्य लक्षण यही रह जाता है कि सम्राट ने उसे राज्य माना है। 
अस्तु, यहाँ देशी राज्यों से भारतवप के उन भागो' का प्रयोजन 
है, जिनका आन्तरिक शासन यहाँ के ही राजा या सरदार, 
विविध संधियों के अनुसार, सम्राट को अधीनता में रद्दते हुए, 
करत है । छाटे-बड़े इन सब राज्यो' की संख्या ५६० है। इनमें 
से हैदराबाद, बड़ौदा, मेसुर, कशमीर और गबालियर आदि कुछ 
ता अपने विस्तार और जनसंख्या में योरप के एक-ए+ राष्ट्र के 
समान, तथा एक-एक करोड़ रुपये से अधिक आय वाले हैं, 
ओर बहुत से राज्य साधारण गाँव सरीखे हैं । जिन्हें वाम्तव में 
राज्य कद्दा जाना चाहिए, उनकी संख्या दो सो से भी 
कम है, शेप सनदी ज्ञागारें ( ' इस्टेट्स ? ) हैं, जिनके अधिपति 
सरदार या 'चीफ' कहलाते हैं | केवल ३० ही राज्य ऐसे हैं, 
जिनकी आबादी, क्षेत्रफल ओर साधन त्रिटिश भारत के ओसत 
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जिले के समान हैं | प्रमुख देशी राज्यों अथवा उनके समूहों 
के नाम, जनसं या ओर ज्षेत्रफन्न इस पुस्तक के पहले परिच्छेद 
में दिये जा चुके हैं । 
देशी राज्यों का शासन-प्रवन्ध-- अधिकतर देशी 
राज्यों में कोइ शासन-विधान नहीं है। उनका शासन, शांसक की 
व्यक्तिगत इच्छा, रुचि या याग्यता आदि के अनुसार बदलता 
रहता है। जिन राज्यो' का शासन-प्रबन्ध कुछ निश्चित है , उनमें 
भी परस्पर में समानता नहीं है, प्रायः सबका अपना-अपनो 
निराला ढग है। कहीं-कहीं तो महाराजा ( प्रधान शासक ) के 
बाद मुख्याधिकारी दीवान होता है, और सब बड़े-बड़े अधिकारी 
उसके अधीन रहते हैं। कहीं-कहीं दीवान प्रधान-मंत्री होता है, 
ओर विविध विभागों का प्रबन्ध करन वाल मंत्री उसके सहायक 
होते हैं । किसो-किसी राज्य में प्रबन्धकारिणी कोंसिल है, इसके 
सदस्य भिन्न-भिन्न विभागों का संचालन करते है , परन्तु सब पर 
महाराजा का नियंत्रण रहता है। 
कुछ देशी राज्यों म॑ं ठयवस्थापक सभाएँ हैं । पर एसे राज्यो' 
की संख्या केवल तीस के लगभग है। इनकी सभाओं में से भी 
म्रधिकतर में सरकारी सदस्यों की काफ़ों संख्या है,तथा ग़ेरसरकारी 
सदस्य भी जनता द्वारा निर्वाचित न होकर नामजद होते हें; 
अथवा म्युनिसपेलटियों आदि द्वारा चुने जाते हैं। वास्तव में 
देशी राज्यों में निर्वाचन-प्रथा का बहुत ही कम उपयोग हो रहा 
है। जनता को व्यवस्था-काय्ये के लिए अपने प्रतिनिधि चुनने का 
अधिकार नहीं सा है। फिर, देशी राज्यों की अधिकतर 
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ठ्यवस्थापक सभाओं को क्रानून बनाने या बजट की मर्दे स्वीकार 
करने का यथेष्ट अधिकार नहाने सं, वे एक प्रकार की परामशंदातृ 
संस्था हैं; उनका शासको पर कुछ नियंत्रण नहीं । 

न्याय के सम्बन्ध में बात यह है कि शासन की भाँति उसकी 
भी भिन्न-भिन्न राज्यों में प्रथक-प्रथक रीति है। अधिकांश राज्यों 
में निराले-निराल कानुन प्रचल्नित हैं | कुछ में तो न्याय सम्बन्धी 
कानून का अभाव ही कहा जा सकता है; शासको' की इच्ला 
ही कानून है। लगभग चालीस राज्यों में ह'इकोट कुछ-कुछ 
ब्रिटिश भारतके ढंग पर संगठित है । कुछ राज्यो' में न्‍्यौय-विभाग 
शासन-विभाग से प्रथक्‌ हैं; परन्तु ऐसे राज्यों की सख्या 
केवल ३४ के ही लगभग है । 

कुछ थाोड़े-से उन्नत राज्यों को छोड़ कर अन्य राध्यों 
में म्युनिसपेलिटियो' आदि स्थानीय संस्थाओं की भा बहुत कमी 
है। कितने ही राज्यों की तो राजधानी में भी म्युनिसपेलिटी 
नहीं है; अथवा, यदि है भी, तो उसमें नागरिकों का यथ्थष्ट 
प्रतिनधित्व नद्वी, राजकमेचारियो' का ही प्रभुत्व रहता है । 

आय-व्यय-- अधिकांश देशी राज्य अपना वापिक 

शासन-विवरण या रिपोट प्रकाशित नहीं करते, और, जो 
रिपाट प्रकाशित भी होती हैं वे अड्जरेजी में तो होती ही हैं, इसके 
अतिरिक्त वे सवंसाधारण को सुच्रभ और स्पष्ट नहीं होती | इसलिए 
यह ठीक-ठीक व्योरेवार मालूम नहीं हों सकता कि किसी खास 
वर्ष में किसो राज्य को किस-किस मद से कितनी-कितनी आय हुई 
तथा वह किस प्रकार खच की गयी। कुछ राज्य अपनी 
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अआय के अन्दर खच करते हैं, कुछ उससे अधिक भी करते 
हैं। कुछ राज्यों पर ऋण-भार बहुत अधिक है, यद्यपि 
उन्हां न किसी विशेष उत्पादक काये में पूँजी नहीं लगा 
रखो है। 
जेसा कि पहले किया गया है, अधिकतर देशी नरेश प्रजा के 
प्रति कुछ भी उत्तरदायी नहीं हैं, वे स्वेच्छानुसार भाँति-भाँति के 
कर लगाते हैं, और जब चाहें वे उन्हें. बढ़ा देते हैं; किसी 
व्यवस्थापक सभा आदि का कुछ नियंत्रण नहीं रहता । खच के 
विपय में भा वे बहुवा म्वच्छुन्द हैं। वे आय का अधिकांश भांग 
शिक।र, नाच, तमाशे, विज्ञायत-यात्रा, शाकीनी या विज्ञाभिता में, 
आर, भारत सरकार के पदाधिकारियों के स्वागत-सत्कार आदि म, 
अपनी इच्छानुसार खच करते हैं। उनका स्वय अपने लिए या 
राजपरिवार क वास्ते लिया जान वाला द्रव्य निधोरित नहं 
हं।ता, ओर यदि निधोरित मी होता है तो उसकी मात्रा काफो 
अधिक होती है । अवश्य ही त्रावंकार आदि #िसी-किसी राज्य में 
एसा नहीं द्वाता; पर कुल राज्यों को देखते हुये इन की संख्या 
अत्यल्प है | प्राय: नरेश अपने कृपा-पात्रो' को उच्च पदाधिकारी 
बनाकर खूब वेतन आदि देते हूँ । जिन थोड़े स राजाओं की रुचि 
सत्कार्या' में होती है, उन के द्वारा दान-धर्म आदि लोकोपकोरी 
कार्या में भी अच्छा खर्च हो जाता है । 
नरेशों का सम्पान--भारत-सरक्रार की ओर से देशी 
नरेश दो प्रकार से सम्मानित होते हैं--( १) उपाधियों तथा 
अवैतनिक सैनिक पदों से, ओर, (२) तोपों को सलामी से । 
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कुछ उपाधियाँ पेत्रिक ओर स्थायी रहती हैं, तथा कुछ अ्रस्थायी 
ओर व्यक्तिगत रहती हैं। ब्रिटिश सरकार कभी-कभी नरेशों को 
अवेतनिक सेनिक यह पद भी देती है, जैसे लेफ्टिनंंट जनरल्ञ या 
कनल आदि | देशी नरंशों मं स ११८ को खल्ञलामी का सम्मान 
प्राप्त है। इनमें स जब कोई नरेश अपने राज्य से बाहर 
जाता है, या बाहर स आता है, अथवा नरश की हैसियत से 
ब्रिटिश भारत में आता है, या यहाँ से लोटता है, तो उमरके 
सम्मान के लिए निधोरित संख्या में ताप छोड़ी जाती हैं; यह 
सख्या ५स २१ तक होती है। इसके तीन भेद हैं :-- स्थायी, 
व्यक्तिगत, और म्थानीय अर्थात्‌ केवल राज्य के भीतर मिलने 
वाली सलामी । 

देशी राज्यों के अधिकार--देशी राज्यों के निवासी 
अपने-अपने नरेश की प्रजा हैं। साधारणतया इन पर , अथवा 
इनके शासकों पर, ब्रिटिश भारत का क़ानून नहों लग सकता। 
हाँ, देशी राज्य में रहने बाली ब्रिटिश प्रजा पर, तथा रेज़ीडंसी, 
छावनी, रेज्ञ या नहर की भूमि में, अथवा राजकोट या बड़वान 
( गुजरात ) जेसे स्थानों में, जहाँ व्यापार आदि के कारण बहुत 
स अंगरेज रहते हं।', त्रिटिश भारत के ही क़ानून का ब्यवह।र 
होता है। ब्रिटिश भारत का कोइ अपराधी यदि किसी देशी राज्य 
में भांग जाय तो वह उस नरेश की आज्ञा से पकड़ा जाकर , 
ब्रिटिश भारत में भेज दिया जाता है। देशी राज्यो' की प्रज्ञा 
अपने राज्य की सीमा के बाहर ब्रिटिश प्रजा की तरह मानी 
जाती है | यदि कोई व्यक्ति हिन्दुस्तान से बाहर जाना चाहे तो उसे 
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सरकार से 'पासपोट! लेना पड़ता है । साधारणत: देशी नरेश अपनी 
प्रजा से कर लेते, तथा उसके दोवानी और फोजदारी मामलों का 
फेसला करते हैं | कुछ नरेश अपने यहाँ आने वाले माल पर चुद्नी 
लेते हैं। कुछ अभी तक अपने रुपये आदि सिक्के भी ढालते हैं: 
परन्तु इन्हें अपन यहाँ अंगरेजी रुपये को वही स्थान देना 
पड़ता है; जो उसे त्रिटिश भारत में मिल्ना है । 

भारत-सरकार से सम्बन्ध -- देशी राज्यों का भारत- 
सरकार से समय-समय पर भिन्न-भिन्न प्रकार का सम्बन्ध रहा है । 
आरंभ में सरकार इन्हें स्वतंत्र ओर अपनी बराबरी का मानती 
थी । पीछे जब अंगरेज' राज्य की नींव जम गयी ओर देशी राजा 
कमजोर हं। गय तो सरकार इन्हें अपने से छोटे दज का सममभने 
लगी । कालान्तर में यहाँ अंगरजी राज्य बहुत शक्तिशाली दहोगया 
तब सरकार देशी राज्यां पर अपना स्वामित्व या प्रभुत्व मानने 
लग गयी । यही कारण है कि सरकार की भिन्न-भिन्न देशी राज्यों 
से समय-समय पर जो सधियाँ हुई हैं, उनकी भाषा ओर 
शर्ता' में स्पष्ट अन्तर हैं । 

दैशी राज्यों के प्रति भारत-सरकार की नीति यह है कि जब 
तक ये उसके प्रति राजभक्ति बनाये रखे और पहले की हुई 
संधियां या शर्तों का यथोचित पालन करते रह, तब तक सरकार 
इनकी रक्षा करेगी, ओर इनका अस्तित्व बनाये रखेगी। 
साधारण दशा मं भारतीय नरेश अपनी रियासता का 
स्वयं प्रबन्ध करते हे, परन्तु आवश्यक समभने पर भारत-सरकार 
इनके प्रबन्ध में हस्तक्षेप कर सकती है । भारतीय नरेश सरकार के 
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परामर्श की अवहेलना नहीं कर सकने | भारत-सरकार जिस 
नरेश को अयोग्य या असमथ सममे, उसे गद्दी से उतार कर, 
उसके किसी सम्बन्धी को पदारूढ़ कर देती है । यदि किसी नरेश 
के सनन्‍तानन हो तो उस उत्तराधिकारी या वारिस गोद लेने 
को इजाजत दी जाती हैं। वारिस की नाबालगी का हालत में 
सरकार देशी राज्य के शासन का प्रबन्ध करती है । इन राज्यां को 
इस बात की अनुमति नहीं रहती कि सरकार की आज्ञा बिना 
परस्पर एक दूसरे स, अथवा किसी विदेशी राष्ट्र से, किसी 
प्रकार का राजनेतिक व्यवहार कर सके', अथवा किसी विदेशी 
को अपन यहाँ नौकर रख सके । इन राज्यों की रक्षा का जिम्मा भारत- 
सरकार ने अपने ऊपर ले रखा है, ओर इन्हें सरकार की सहायता 
के लिए कुछ सना रखनी पड़ती है। ये थोड़ी सी सना अपनी 
आन्तरिक शान्ति अथवा दिग्वाव के लिए भी रख सकते हे,परन्तु 
किसी पर चढ़ाइ करने, अथवा किसी की चढ़ाइ स अपने को 
बचाने के लिए ये कोई फौज नहीं रख सकते । कोई राजा अपने 
राज्य में किला नहीं बना सकता; पुराने किले की मरम्मत के 
लिए भी सरकार की अनुमति लेनी होती है । यदि सरकार को 
क्रिसी राज्य में तार, रेल या फोज के लिए जमीन की आवश्यकता 
हो, तो वह उसे बिना मूल्य दी जाती है। बड़े से बड़े देशी राज्य 
के शासक को यह अधिकार नहीं है कि क्रिसी अंगरेज या 
अमरीकन अपराधी को फाँसी दे सके । 

भारत-सरकार का नियत्रन्ण--सब देशी राज्य भारत- 
सरकार के न्‍्यूनाधिक अधीन हैं.। केवल आसाम के राज्यो' को 
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लोड़कर भारतवप के किसी भी राज्य का सम्बन्ध प्रान्तीय 
शासक ( गवनर ) से नहीं है; सब का सम्बन्ध सम्राद-प्रतिनिधि 
(वायसराय) से रग्वा गया है। पुनः अधिकांश राज्यों का सम्बन्ध 
राजनेतिक विभाग से, और कुछ का घिदेश-विभाग से है। 
कशमीर, हेदराबाद, गधालियर, ओर मैसुर में एक-एक रेजीडेन्ट 
है, वह विशेषतया इन्हों राज्यों सम्बन्धी काम के लिए है। 
इनमें स किसी राज्य का सम्राट-प्रतिनिधि से जो पत्र-ठयवहार 
आदि होता है, वह उस राज्य के रेजीडेन्ट द्वारा ही होता है । 
अन्य रेजोडेन्ट कईइ-कई राज्यों या किसी राज्य-समृह सम्बन्धी 
काम करते हैं। इनके अधीन प्राय: दो-तीन पोलिटिकल एजन्ट 
या छोटे रेजीडेन्ट होते हैं. जो बहुत से छोटे छोट राज्यों 
सम्बन्धों काये निपटाने हैं | इन राज्यों तथा सम्राट-प्रतिनिधि में 
हानवाला पत्र-व्यवहार क्रमश: पोलिटिकल एजन्ट ओर रेजीडन्ट 
के द्वारा होता है । यह ता राजनेतिक विनाग स सम्बन्ध रखने- 
वाल राज्यां का बात हुई । अन्य ( विदेश विभाग से पम्बन्धित ) 
राज्यों में से भूटान ओर सिक्‍कम में पालिटिकल अफसर हैं 
बलोवचिस्तान में रेजोडेन्ट है,ओर, पश्चिमे।त्तर सीमा-श्रांत क राज्यों 
में उस प्रांत का गवनर ही पालिटिकल एजन्ट है। 

बरार के सम्बंध में, निज्ञाम हेदराबाद के पत्र-ठयवहार करने 
समय भूत-पूर्वषे वायसराय लाड रीडिंग ने जिस सिद्धान्त का 
प्रतिपादन किया था, उसका आशय यह है कि दैशी नरेश अपने 
राज्यों के भीतरी प्रबन्ध में भी खतंत्र नहीं हैं । भारतवप में, 
शान्ति ओर सुग्यवस्था रखना साम्राज्य-सरकार का, किसी संधि- 
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पत्र से नहीं, स्वयं-सिद्ध अधिकार है। त्रिटिश सरकार को जब 
जैसा जँचे, वह किसी देशी राज्य के भीतरी प्रबन्ध में हस्तक्षेप 
कर सकती है । 

जाँच कप्रीशन--ऐसे झंगड़ों के विषय में, जो दो या 
अधिक राॉज्या' में, कसी राज्य ओर किसी प्रान्तिक सरकार 
में, या, किसा राज्य ओर भारत-सरकार में उपस्थित हो. एवं जब 
क्राइ राज्य सरकार अथवा उसके किसी प्रतिनिधि के आदेश से 
असन्तुष्ट हो, वायसराय एक कमीशन नियुक्त कर सकता है, 
जो कगड़े वाल मामले की जॉच करके अपनी सम्मति उसके सामने 
उपस्थित्‌ कर । अगर वायसराय इसे मंजूर न कर सके तो वह 
उस मामले को फैसले के लिए भारत-संत्री के पास भज देंगा। 
जाँच-कमीशन की व्यवस्था सन्‌ १९२० इ० से हुई है। सन १६४२ 
तक इसके प्रयोग का अवसर नहीं आया। जब कभी भारत- 
सरकार को किसी नरेश के विरुद्ध बहुत शिकायत हुई, उसने 
अन्तत: 'स्रेच्छा पृवक! राज्य-त्याग करना उचित समभा । 
ऐसा प्रतीत होत। है कि राजा अपने दापों पर प्रकाश नहीं पड़ने 
देना चाहते, तथा वे कमीशन के परिणाम का पहले से अनुमान 
कर, उससे बहुत आशकित रहते हैं । 

सन्‌ १६४२ में महाराज रीवां की, संगोन जुर्मा' के सम्बन्ध में एक 
कमोशन द्वारा इन्दौर रेजीडन्सी में, बनद कमरे में, जाँच की गयी थी । 
कमीशन के दो तथा तीन सदस्यों ने अब्वग-अल्वग रिपोट दो | बहुमत ने 
महाराज को सब आरोपों से मुक्त माना; अत्पमत की राय में आरोप सिद्ध 


हों गये । दोनों रिपोर्ट के निरीक्षण के बाद वॉयसराथ का यह मत रहा 
कि हत्या के भामत्न में महाराज निर्दाष हैं, परन्तु रेजीढेन्सी सं, वहाँ के 
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कर्मचारियों को घूस देकर युप्त सूचनाएँ प्राप्त करन विषय में दोषी हैं । 
झतः वायसराय ने महाराज्ञ को अपने पद पर रीवां त्रोट पाने की तो 
अनुमति दी, पर कुछ शर्ते ल्नगा दी | क्योंकि यह निण॒य कमीशन ( के 
बहुमत ) की पघ्िफारिशों के विरुद्ध था, वायसराय ने महाराज का इस 
विषय में भारत-मंत्री का ग्रन्तिम निर्णय प्राप्त करने का अवसर दिया। 
परन्तु महाराज न शर्ते स्वीकार करजों भोर कुछ महइस्वपूर्ण नियुक्तियाँ 
वायसरायके आ्रादेशानुसार होने दीं; जिसमें प्रधानमन्त्रों के पद पर एक 
अंगरेज सिविल्तियन की नियुक्ति भी है | 
नरेन्द्र मणठल--सन १६१६ के स॒थारों के अनुसार, 
१९२१ स नरेन्द्र-मंडल ( चम्बर-आफ-प्रिंसन ) नामक एक समिति 
बनी हुई है | इसमें १२१ सदस्य है बड़ी-बढ़ो १०६ रियासतो 
के नरेशों को एक-एक प्रतिनिधि भेजन का अधिकार है और १२ 
सदस्य १२६ नरंशों के प्रतिनिधि हैं। शप छोटी छोटी रियासतों 
को इसमें काइ स्थान प्राप्त नहीं है ।जिन विषयों का प्रभाव 
कइ रियासतों पर पड़ता हो, अथवा जिनका सम्बन्ध ब्रिटिश 
साम्राज्य या ब्रिटिश भाग्त और देशी रियासता' से हो, उन पर 
इस संस्था की सम्मति माँगी जांती है। इसका सभापत्ति 
वायसराय होता है; उसको अनुपम्थिति में राजाओ' में से दी 
कोइ प्रधान का क ये करता है। मंडल कें नियम, वायसराय 
नरेशों की सम्मति लेकर बनाता है। मंडल प्रति वष एक छोटी-सी 
स्थायी समिति बनाता है, जिसस वायसराय या सरकार का विदेश- 
ओर राजनैतिक विभाग देशी रियासतों सम्बन्धी ऐस विपयो' में 
सम्मति लेता है, जिन्हें वह महत्वपृण सममता है । 
मंडल का प्रधान कायोलय देहली में है। अधिवेशन प्राय: 
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साज्न में एक बार होता है, उसमें वायसराय द्वारा स्वीकृत विषयों 
पर ही वादानुवाद होता है । सन १९२८ इ० तक अधिवेशन को 
सब कारवाई गुप्त रखी जाती थी, अब इस में कुछ दर्शक भो 
उपस्थित हो सकते हैं । 

नरेन्द्र मण्डल ने अभी तक जनता का कोई हित साधन नहीं 
किया, इसके अधिकार बहुत परिमित हैं । स्त्रयं कइ राजा भी इसे 
अनुपयोगी समभते हैं । इसमें प्राय: उन्हीं राजाओं की आवाज 
सनो ज्ञाती है, जा भारत-सरकार के विशेष क्रपा-पात्र हो , जा उस 
के प्रतिनिधि होकर साम्राज्य-परिपद या अन्‍्तराप्ट्रीय सम्मेलनों 
में भाग लते हों । हैदराबाद, बड़ोदा ओर मैसूर आदि के बढ़े बड़े 
राजा इस मंडल के अधिवशना में सम्मिलित नहीं हांते । 

ब्रिटिश भारत का शासन-सुधार ओर देशी राज्य-- 
त्रिटिश भारत ओर देशी राज्य एक दूसरे से मिले हुए है, इनका 
भाषा, जाति, धमे आदि सभी हृष्टियों से घनिष्ठ सम्बन्ध हैं। एक 
में जो परिवतन दोता है, उसका दूसर पर प्र भाव पड़ बिना नहीं 
रहता । पिछले योरपीय महायुद्ध के समय ब्रिटिश भारत में उत्तर- 
दायीं शासन को माँग बढ़ा ओर १९१५९ का शासन सुधार क़ानून 
बना तो देशी राज्यों की जनता में भी कुछ आशाओं' का संचार 
हान लगा । अब नरेशों को अपने स्वर च्जचुन्द्तामुलक अधिकारों पर 
आधात होने को आशंका हुई | पीछे जब केन्द्र में उत्तरदायी 
शासनपद्धति प्रचलित होने की बात उठी ओर सन्‌ १६२७ में 
त्रिटिश भारत के शासन सुधारों के सम्बन्ध में जाँच करने के लिए 
साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई तो देशी नरशों को और भी 
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अधिक विन्‍्ता हुई । नरेद्र मण्डल की स्थापना करके ब्रिटिश सरकार 
उन्हें कुछ संगठित कर चुका थी। अब नरेशों की यह इच्छा प्रबल 
हो उठी कि किसी प्रकार एसी व्यवस्था हो कि वे भविष्य में ऐसी 
भारत-सरकार की अधीनता या नियंत्रण में न आवें, जो भारतीय 
जनता के प्रति उत्तरदायी हो; उन्‍होंने अपनो स्वतन्त्रता का, तथा 
सम्राट स सीधा सम्बन्ध रस्न का, दावा किया । 
बटलर कमेटी --नरशो' की माँग पर सन्‌ १६२८ ३० में 

ब्रिटिश सरकार ने देशी राज्यों के सम्बन्ध मं जाँच करने के लिए 
एक कमेटी नियुक्त की, जिसे उसके सभापति के नाम पर 'बटलर 
कमेटी” कहते हैं। इस कमेटी ने अपनी जाँच के फल-रवरूप प्रधान- 
तया यह सिफारिश की कि ( १ ) नरेशा को ब्रिटिश भारत की, 
गयात-कर आदि उन मदो' की आय में से कुछ हिस्सा दिया 
जाय , जिनकी आय देशी राज्यो' को जनता से वसूल होती है । 
(२) दैशी राज्यों का सम्बन्ध भारत-सरकार से न रहकर सम्राट से 
रहे, अथोत्‌ बत्रिटिश-भारत के गवर्नर-जनरल से न रहकर 
सम्राट-प्रतिनिधि से रहे। (३) देशी राज्यों की कोई स्वतन्त्र 
अन्तराष्ट्रीय स्थिति नहीं हे । 

सन्‌ १९३५ ३० में भारतवप का नया ( संघ शासन ) विधान 
बना , उसमें इस कमेटी की सिफारिशो का ध्यान रखा गया । 

द्शो राज्यों का सुधार--कुछ उन्नत या सुधार-प्रिय 
राज्यो' को छोड़कर, उनकी प्रजा को सावजनिक कार्य करने की 
उतनी स्वाधीनता नहीं है, जितनी त्रिटिश भारत की जनता को है । 
बहुधा उनमें सावंजनिक मत को दशाने वाले समाचार-पत्रों का 
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अभाव ही है। अनेक स्थानों में राजा करे सो न्याय, ओर नरेश 
की इच्छा ही कानून है | कर लगाने की निश्चित नीति नहीं, 
प्रजा से कितने ही प्रकार से धन संग्रह करके उसे म्वेच्छानुसार 
खच किया जाता है, प्रजा की सुनाई नहीं होती | शिक्षा और 
स्वास्थ्य आदि की ओर भो यथेष्ट ध्यान नहीं दिया जाता । देशी 
राज्यों के इन दोषों का दायित्व कुछ अंश में ब्रिटिश सरकार 
की नीति पर भी है । नरेशों की यह धारणा है, कि जब तक वे 
उसके प्रतिनिधियों को प्रसन्न करते रहेंग, सरकार उनके शासन 
सम्बन्धी दोषों पर विशेष ध्यान न दैगी । इसलिए व प्रजा कप्रति 
अपने कतव्यां का समुचित पालन नहीं करते । 'राज्य” नामधारी 
प्रत्यक संस्था का यह अनिवाये कतंव्य है कि नागरिको' 
के सुख, समृद्धि और उन्नति में+ दत्तचित्त हो। जा राज्य 
अपनी अय, जनसंख्या या क्षेत्रफत्त आदि की दृष्टि स इतन 
छोटे या असमर्थ हैं कि उपयुक्त कतग्य पालन के लिए शिक्षा, 
स्वास्थ्य, आजीविका ओर न्याय आदि की भी व्यबस्था 
नहीं कर सकते, उन्हें अपने प्रथक अस्तित्व का अधिकार नहीं 
है । उन्हें निकटवर्ती राज्य या प्रान्त में सम्मिलित कर दिया जाना 
चाहिए। 

कुछ समय से छोटी रियासतो' को कुछ बातों के लिए मिलाने 
के प्रश्न पर सरकारी तौर से भी विचार होने लगा है । इस दिशा 
में दक्षिण को रियासतो' में विशेष काये हुआ है। एकीकरण 
की योजना का निश्चित स्वरूप मध्य भारत के रेजीडेन्ट ने भी उप- 
स्थित किया है। उसका प्रस्ताव है कि छोटी-छोटी रियासते' मिल- 
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कर एक संयुक्त हाईकोट स्थापित करें ओर उन सब के लिए पुलिस 
का एक ही इन्सपेक्टर जनरल हा। हाइईकोंट का काम अपील 
सुनना और रियासती अदालता' का निरीक्षण करना रहे ओर 
पुलिस-अफसर रियासतों की पुलिस का अधिक याग्य बनाव। 
आवश्यकता है कि न्याय और पुलिस के अतिरिक्त शिक्षा, 
स्वास्थ्य, चिकित्वा, कृषि, आबपाशी और सड़क-निर्माण 
आदि के लिए भी संयुक्त शासन की व्यवस्था हो, और इस 
काय में लोक-प्रतिनिधियों का यथेष्ट भाग हो। 

देशी राज्यों में शासन-सुधार करन, तथा उत्तरदायी शासन- 
पद्धति की स्थापना करने, के लिए बहुत से राज्यों में प्रजा- 
मंडल, लोकपरिपद या सावजनिक सभाएँ आन्दोलन कर रही है । 
सामूहिक रूप से समस्त राज्यों के सम्बन्ध में विचार करनेवाली 
संस्था अ० भा० देशी राज्य लाकपरिपद है। जनता के आन्दोलन 
के फल-स्वरूप, अथवा समय के प्रवाह से कुछ राज्यों में थोड़ा 
बहुत सुधार हो रहा है । परन्तु यह बहुत ही कम है। अस्तु,त्रिटिश 
सरकार, देशी नरेश और भारतीय जनता तीनों के लिए देशी 
राज्यों के शासन का अ्रश्न विचाग्णीय है। प्रत्यक को अश्रपना 
कृतंठ्य पालन करना चाहिए। और, किसी को, विशपतया जनता 
को,दूसरों की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। देशी 
राज्य शासन भारतवष के एक तिहाई भाग ओर नो करोड़ मनुष्यों 
का सवाल है ।# 


लक अिजजनि- न जन बिल - ओंंऑओओ-+“- 


+ इस विषय पर विशेष विचार करने के लि० पाठकों का दमारी 'देशी राज्य 
शासन? पुस्तक ध्यान पूवक अवलोकन करनी चाद्दिए । 
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भारतीय शासन नीति 

इस पुस्तक में भारतवप की वतमान शासन-पद्धति का 
वर्णन किया गया है | इस परिच्छे द में यह बताया जायगा कि 
अंगरेजों के समय में, यहाँ शासन नीति में किस प्रकार, तथा 
क्या-क्या परिवतन हुए हैं । 

अंगरेजों का समय--मोट हिसाब से, भारतीय 

इतिहास में अंगरेजों का समय तीन भागों में विभक्त किया जा 
सकता है :-- 

१--सन्‌ १६०० से १४५७ इ० तक, लगभग डेढ़ सौ बष, 
इस्ट इण्डिया कम्पनी के व्यापार की वृद्धि । 

२--सन्‌ १७५७ १८०७ इ० तक, सौ बपष , कम्पनी के राज्य 
का विस्तार । कम्पनी की प्रभुता स्थापित होने तथा उसके कमेचारियों 
के अधिकाधिक घनवान होने पर इंगले'ड की जनता का ध्यान 
उसकी ओर आकर्षित हुआ | सन १७७३ इ० से पालिमेंट प्रति 
बीसवें बष सनद देने लगी। समय-समय पर भारतवप के शासन 
के कई कानून बने । सन्‌ १७७३ में रेग्यूलटिंग एक्ट बना, जिसका 
संशोधन १७८५ में, पिट के इण्डिया एक्ट से हुआ । फिर १८१३, 
१८३३, और १८५०३ में सनदी कानून ( 'चाटर-एक्ट” ) पास किये 


गये । यहाँ उनके विशेष विचार की आवश्यकता नहीं है, केवल 
२८ 
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यही वक्तव्य है किरिस समय शासन व्यवस्था में भारतवासियों का 
कुछ हाथ न था । सन १८५७ की राजक्रान्ति के बाद कम्पनी के 
शासन का अन्त हुआ । 

(३) सन्‌ १८०८ स अब तक पालिमेंट का प्रबन्ध । इस 
समय के पुनः तीन भाग किये जा सकते हैं-- 

( क ) सन १८०८ से १६१६ तक | सन १८०८ में पालिमेंट 
की सम्मति से इंगले'ड की रानी बिक्टोरिया न भारतीय शासन 
सम्बन्धी सब अधिकार अपने हाथ में ले लिये, और राजकीय 
घोषणा द्वारा प्रतिज्ञा की # भाग्तीय जनता के बिचारों में हस्तक्षेप 
न किया जायगा; जाति या थम का पक्षपात न कर भारतीयों को 
योग्यतानुखार पद और नोकरियाँ दी जायेगी तथा उनके साथ 
ब्रिटिश प्रजा के समान व्यवहार किया जायगा। देशी राजाओं के 
अधिकारों तथा मान-प्रतिष्ठा की रक्षा की ज्ञायगी | सन १८५८ 
इ० में 'भारतवप के बह॒तर शासन? का कानून पास किया गया। 
इस्ट इण्डिया कम्पनी तोड़ दी गयी, उसके अधिकार कांसिल्-युक्त 
भारत-मंत्री का दे दिय गय, जा यहाँ के शासन की देखभाल 
तथा नियंत्रण करने लगा । यहाँ शासन कार्य का संचालन कोसिल- 
युक्त गवनर-जनरल करता था । सन्‌ १८६१ में कॉसिल-एक्ट पास 
किया गया, इसस प्रान्ता में व्यवस्थापक सभाएँ बनायी जाने 
लगीं। सन १८७० और विशेपतया १८८४ से यहाँ स्थानीय 
स्वराज्य-संस्थाओं की वृद्धि होने लगी । सन्‌ श्ट८५ इ० से 
भारतीय राष्ट्र-सभा ( काँस्रेस ) का शासन-पुधार सम्बन्धी जैव 
और संगठित आन्दोलन आरम्भ हुआ । फलत: १८९२ के 
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कोंसिल-कानून के अनुसार विश्वविद्याज्रयों, और म्युनिसपेलटियों 
आदि को व्यवस्थापक सभाओं के सदस्य चुनने का अधिकार 
मिला | सन्‌ १६०६ इ० में मार्ले-मिंटा सुधार हुए, जिनसे 
ठ्यवस्थापक सभाओं के कुछ सदस्य निवाचित भी होने 
लगे; परन्तु अधिकांश निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता था। इन 
सुधारों से राष्ट्रीयता-बातक जातिगत प्रतिनिधित्व की भी 
स्थापना हुई । 

(ख) सन्‌ १९१९ से १९३५ तक; प्रान्तो में अंशतः उत्तरदायी 
शासन नीति का व्यवहार, और, जनता का स्वराज्य-प्राप्ति के 
लिय असहयोग आदि ओन्‍दोौलन | सन्‌ १६१७ में, जब कि म्व- 
भाग्य निणय ओर छोटे राप्ट्रां की स्वतन्त्रता के नाम पर पिछला 
योरपीय मद्यायुद्ध चल रहा था, भारत-मन्त्री ने ब्रिटिश पाक्मिंट 
में भारतीय शासन सम्बन्धी नवीन नीति की घोषणा की,जिसकी 
मुख्य बातें ये थीं-- ( अ) भारतबप में क्रमशः उत्तरदायी 
शासन स्थापित किया जाय ओर इसके लिए भांरतवासियों को 
शासन-व्यवस्था के प्रत्येक भाग में क्रमश: अधिकाधिक भाग दिया 
जाय । ( आ ) भारतवप जा उन्नति करे, वह ब्रिटिश साम्राज्य 
का भाग रहते हुए ही कर। (३) प्रान्तीय सरकारों को भारत- 
सरकार से अधिकाधिक खतनत्र किया जाय । (३ ) उमन्नति-क्रम 
के समय ओर सीमा का निर्णय त्रिटिश सरकार ओर भारत- 
सरकार करेगी ( भारतीय जनता नहीं )। 

यह नीति यहाँ के राष्ट्रीय विचार वालों के लिए बहुत असं- 
तोपप्रद थी । अस्तु,इसके आधार पर शासन-सुधार कानून १६१६ 
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में बना। इस कानून के अनुसार किए गए सुधारों को मांटेग्यु 
( भारत-मन्त्री ) ओर चेम्सफोर्ड ( गवर्नर-जनरल ) के नाम पर 
संक्षेप में 'मांट-फोड सुधार! कहते हैं। ये सन्‌ १६२० से अमल 
में आये | इनस उत्तरदायी शासन केन्द्र मं आरम्भ नहीं किया 
गया, भारत सरकार ब्रिटिश पालिमेंट के प्रति ही उत्तरदायी 
रही । [ भारतीय व्यवस्थापक मण्डल के सदस्यों की संख्या 
बढ़ायी गयी, और उसमें एक की जगह दो सभाएँ की गयीं-- 
भारतीय व्यवस्थापक सभा और राजपरिपद्‌ ]। 

उत्तरदायों शासन केवल नो प्रान्तों मं, और बह भी एक अंश 
में आरम्भ किया गया। प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषदो' के सदस्यों 
की, और मतदाताओ' की, संख्या बढ़ायी गयी । इन नो प्रान्तों में 
शासन सम्बन्धी विपय दो भागों में विमक्त किये गय थे। रक्षित 
विपयों का अधिकार तो गवनर की प्रबन्धकारिणी सभा को है 
रहा था, केवल हस्तान्तरित कहे जानेबाल विषयो'का प्रबन्ध गवनर 
अपने मन्त्रिया' के परामश से करता था, जा प्रान्तीय व्यवस्था- 
पक परिपदों के ग्रति उत्तरदायी होते थे । गवनर चाहता तो वह 
किसी विपय का विचार अपनी सरकार के केबल उस भाग से 
कर सकता था, जो उसका प्रत्यक्ष रूप से जिम्मवार हो । [| जिस 
पद्धति से शासन-कार्य ऐस दो भागों में विभक्त द्ोता है, उस ठेघ 
शासनपद्धति ( ' डायर्की ? ) कहते हैं । 

इन सुधारों को कांग्रेस ने अपू्ण, असंतापप्रद और निराशा- 
जनक ठद्दराया । उसने नयी व्यवस्थापक संस्थाओं के पहले निवो 
चन में भाग न लिया;असहयोग की नीति रखी । पीछे कांग्रेस में 
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एक ऐसा दल बन गया, जिसने चुनाव में भाग लेना और इस 
प्रकार इन थाथे सुधारों का नप्ठ करना उचित समझा । यह 
'स्व॒राज्य दल? था। इसने १६२३ के चुनाव में भाग लिया । इसपर 
बड़गल ओर मध्यप्रान्त में मन्त्रियों का वेतन अस्बीकृत या नाम- 
मात्र को स्वीकृत हुआ, ओर सरकार की बारबार हार हुई । तथापि 
मन्त्री अपने पद पर बने रहे। इससे शासन का अनुत्तरदायी होना 
स्पष्ट सिद्ध दो गया । 

(ग) सन्‌ १९३५ का विधान | सन १६१६ के विधान में ऐसी 
व्यवस्था की गयी थी कि दस बष के भीतर एक कमीशन इस बात 
को जाँच करे कि उस समय जो उत्तरदायित्वपूण शासन प्रचलित 
हो, उस कहाँ तक बढ़ाना, बदलना या घटाना ठीक है | तदनु सार 
«४ साइमन कमीशन ? सन १९२७ ३० में नियुक्त हुआ । इसके 
सातों सदस्य अंगरेज़ थे, ओर वे भी अनुदार विचार वाले । इस 
कमीशन की रिपोर्ट सन्‌ १६२९ में प्रकाशित हुई। पश्चात सन्‌ 
१९३० से १९३२ इ० तक लन्दन में अंगरेजों और भाग्तोयों की 
तीन बार “ गोलमज सभा ! हुई, इनमें से केबल दूसरी में काँग्रेस 
ने, महात्मा गांधी द्वारा, भाग लिया। गोलमेज सभाश्रों तथा 
विविध कमेटियों के परिणाम-स्वरूप शासन सम्बन्धी प्रस्ताव 
« श्वत पत्र ? सें प्रकाशित किये गये ' यह श्वत पत्र पालिमेंट 
की दोनों सभाओं की संयुक्त कमेटी के सामने उपस्थित 
क्रिया गया। इस पर पालिमेंट ने सन्‌ १९३५ के भारतीय 
शासन विधान को रचना की। इसके, प्रान्तों सम्बन्वी भाग 
का सविस्तर वणन और आलाचना पहले की जा चुकी हैं। 
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यह भाग सन १९३७ से अमल में आने लगा था। परन्तु जैसा कि 
आगे बताया जञायगा, यह कांग्रेसी प्रान्तों म॑ं १९३९ में ही म्थगित 
हो गया। [ विधान का केन्द्र सम्बन्धी भाग अमलमें आने से पूव 
ही स्थगित हो गया, इस का परिचय परिशिष्ट में दिया जायगा |] 

सन १९३५ के विधान का प्रयोग--विधान का अच्छा 
या बुरा होना एक सीमा तक, झउसके प्रयोग पर भी निर्भर है । 
यदि शासक चाह तो वे इसकी बहुत सी खटकने वाली बातों का 
जनता को कु अनुभव न होने दें, वे अपने विशपाधिकारों का 
उपयोग न करके इसी विधान से प्रांत की राजनेतिक उन्नति कर 
सकते हैं | कुड् बातें ऐसी हैं, जिनकी विधान में व्यवस्था न 
होने पर भी उनका क्रमशः रिवाज पड़ सकता है, उदाहरणवत 
गवनेर का ग्रान्तीय व्यवस्थापक मण्डल को उस पार्टी के नेता 
को प्रधान मन्त्री बनाना, जिसका उक्त मण्डल में बहमत 
हो; अन्य मन्श्रियों का प्रधान मन्त्री के परामशानुसार चुना 
जाना, और मंत्रिमडल्ल का व्यवस्थापक मण्डल के सामने संयुक्त 
उत्तरदायित्व होना सम्राट द्वारा गवनेरो' के नाम जारी हाने 
वाले आदेश पत्रों में उन्हं इस बात की हिदायत भी रहती है। 

अस्तु, विधान असन्तोपप्रद है, इसका परिचय इसके प्रयोग में 


आते ही मिलन गया । 

इस शापघन-विधान के श्रनुसार प्रान्तीय ब्यवस्थापकु मणडर्क्ों का 
प्रथम चुनाव होने पर छुः प्रान्तों ( बम्बई, मदराख, सयुक्तप्रान्त, बिद्दार, 
उड़ीसा, ओर मध्यप्रान्त ) में कांग्रेस-इत्न का बहुमत था। फलतः इन 
प्रान्तों के गवनरों ने कांग्रेस-दुज्ञ के नताओं को अश्रपन-अपने प्रान्त में 
मन्त्रिमंढल बनाने के किए बुत्नाया । परन्तु कांग्रल ने मन्त्री-पद ग्रहण 
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करना उस समय तक प्रस्वीकार किया, जब तक कि गवनर यह 


ग्राश्वासन न दे दे कि रोजमर्रा के शासन कारय में,व अ्रपने विशेषाधिकारों 
का प्रयोग न करे ग॑ । 

कांग्रछस का कहना यह थाकि जब कोई एसी विशेष शभ्रवस्था द्वो जिसमें 
गवनरों को यह आवश्यक जान पड़े कि व शासन-काय में दखल द 


तब उनके दखल देंने का यहो निश्चित माग द्वाना चाहिए > थे 
मंत्रियों को अपने पद से अत्वग कर दें, और नया चुनाव कराव; श्रथवा, 
यह भी न करना चाह तो वे श्रपनो जिम्मेदारी पर शासन चल्ाव । अच्छा: 
कांग्रेस वाल्न यह क्या चाहते थ कि मतभेद द्वाने पर मन्त्री निकाल जाये, 
मन्त्री स्वयं त्यागपत्र क्यों न दे द ? बात यह है कि शाघन-काय में 
गवनर आरासाना के साथ हस्तद्योप ऋरनवाल्नों श्राज्ञाए न दे सके , इसक 
ज्विए ग्रावश्यकता है, कि व॑ मन्त्रियों को अन्वग करन की जिम्मेदारो 
व्वँ | इसका परिणाम यह होगा छि गवनर या तो स्वय अपने अधिकारस 
शासन करे (जो प्रज्ञातन्त्र के बिल्कुल विरुद्ध द्वागा, यां प्रजातन्त्र को शैली 
आ अ्रनुसरण कर फिर चुनाव करावे | अस्तु, कांग्रस-दर्षों के, मन्द्रि- 
मयडले बनाने के लिए, यह शत रखन पर गवनरों के सामने एक मा 
यह था कि ब्यवस्थापक मणडर्ज्ञों को भंग किया जाय, फिर स नया चुनाव 
हा । यह माग भयावह था | कांग्रसवादी और भी अ्रधिक संख्या में 
निर्वाचित द्वॉकर ब्यवस्थापक मणडर्ल्ञों में पहुँच जाते | दूसरा उपाय यह्द 
था छि गवनंर विधान स्थगित करके शासन-सत्ता श्रपन दथ में ज्ञ लते । 
इसका श्रथ, विधान-रूपी शिशु को उसके जन्म से पहले ही मार डालना 
होता | ब्रिटिश सरकार इसके लिए तेयार न था| अतः विधान को श्रमल 
में लाने के त्विए, जब कि अ्रन्य प्रान्तों में बहुमत दल के मंत्रिमंदल 
बने, जिन प्रान्तों में कांग्रेस का बहुमत था, उनमें अल्पसंख्यक दलों 
द्वारा “अस्थायी मंत्रिमण्डल” बनाये गय; इन्हें जनता न “गुड़िया मत्रि- 
मंडल! का नाम दिया। ब्रविश्वास के प्रस्ताव के भय स, ये मनिमंडल्त 
ब्यवस्थापक सभाओं के सामने जाने का साहस नहीं कर सकते ये, 
झत; व्यवस्थापक सभाओं का अधिवेशन स्थगित रखा गया। दुश में 
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महान वेधानिक संकट उपस्थित हो गया। भारत-मन्श्री आदि के वक्तव्य 
निकले, कांग्रेस की ओर से महात्मा गाँधी ने उनका उत्तर दिया | अ्रन्तत: 
गवर्नर-जनरल ने यह आश्वाखन दिया डहि ग्राम तौर पर शासन-कार्य 
मंश्रिमंडल्न करे गे, और गवनंर :<नकी सनह्नाह माने गे; उसमें हस्तक्षेप न 
करेगे | इस पर कांग्रेस न उक्त छः प्रान्तों में मंत्रिमंइत्त बनाये । पश्चात, 
पश्चिमात्तर सीमाप्रान्त और श्रासाम में भो कांग्रसी मंत्रि-मंडल हो ज्ञान 
स,गवर्नरों के ग्यारह प्रांतों में स॑ श्राठ में कांग्रस शासन स्थापित हा गया | 


पद-ग्रहण का परिशणाम--अब तनिक यह विचार करे 
कि कांग्रस की पद-ग्रहण की नीति कहाँ तक हितकर हुई । 
कांग्रेसी मंत्रिमंडल के कार्या को सक्तप में तीन भागों में बांटा जा 
सकता है :-( १ ) नागरिक अधिकारों को वृद्धि, ( २) जनता 
का कष्ट निवारण, ओर, (३) कांग्रेस-संगठन को अधिक 
शक्तिशाली बनाऋर स्वतंत्रता की लड़ाइ को आगे बढ़ाना, तथा 
केन्द्र में उत्तरदायी शासन थाप्रि की तेयारी करना । 

१--कांग्रेस द्वारा पद ग्रहण किय जाने से कांग्रेसी प्रांतों में 
नया राजनेतिक वातावरण होगया; बात-बात में अधिकारियों से 
भयभीत हाने की भावना घट गयी । प्रधानमन्त्री विराट जन-समूह 
की सभा मं अपने आपको जनता का सबक घोषित करने 
लगा, ओर पुलिस आदि के कमेचारियों को चेतावनी देने लगा 
कि लोगो पर धोंस जमाने की बात छोड़कर वे सेवाभाव से 
काम करें, अन्यथा उसका दुष्परिणाम भुगतने को तैयार रहें । 
इन अधिकार-युक्त बातों का यथेष्ट प्रभाव पड़ बिना नहीं रहता । 
जनता अपनी शक्ति समकने लगी, और उसमें अपने अधिकारों 
की प्राप्ति के लिए जाग्रति होने लगी । 
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२--जनता की असुविधाओं को दूर करने के लिए मन्न्रियों 
ने यथा-शक्ति प्रयत्न किया। राजबन्दी छाड़े गये, जलों में आवश्यक 
सुधार किये गये, प्रेसों की जमानतें वापिस की गयीं, बकाया 
वबसूलयाबी रोकी गयी, ग्राम-सुधार के श्रन्यान्य कार्यों में, 
ग्राम-पुस्तकालय खोले गये, पंचायतो' की वृद्धि की गयी, मद्यपान- 
निषेध का काये आरम्भ किया गया, कितनी ही सावजनिक 
संस्थाओं तथा राजनेतिक पुस्तकों पर से पाबन्दी हटायी गयी । 
इसके अतिरिक्त, मजदूरों की स्थिति की जाँच करके, उसमें 
सुधार की कोशिश की गयी, बिहार ओर संयुक्तप्रान्त में किसानों 
के हित का कानून, और, मदरास में ऋण-निवारण कानून 
बनाया गया । 

३--हआंग्रेस का संदेश गाँव- गाँव में पहेंचा। सन्‌ १९३८ 
में कांग्रस-सदस्यों की संख्या तीस लाग्ब थी। किसी एक मंस्था के 
इतने सदस्य होना अनुपम बात है। इस प्रकार हमारी संगठित 
शक्ति बढ़ी। साथ ही इसके, यथेष्ट अनुशासन का भाव 
भी बढ़ा । 

जिन प्रान्तों में गैर-कांग्रेसी मंत्रिमंडल थे, उनमें भी थोड़ि-बहुत 
जनहितकारी काये किये गये। 

कांग्रेस-सरकारों का पदत्याग--बढ़े संकोच और 

हिचकिचाहट से कांग्रंस ने नी प्रान्तो में प्रदगहण किया ओर 
मन्त्रिमण्डल बनाये थे। परन्तु विधान था ही अत्यन्त असंतोष- 
जनक | संयुक्तप्रान्त, तथा बिहार (और मध्यप्रान्त) की घटनाओं 
से इसके भज्ञ होने की आशंका हड़ । 


जहर 
ब्है ले 
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फरवरी सन्‌ १६२८ ई० में संयुक्तप्राग्व और बिद्दार के मंश्रिमंडल्नों 
ने अपन-अपने प्रान्त के राजनतिक बंदियों को मुक्त करना चाहा । गवनरों 
का मतभेद था। गवनंर-जनरब्ध न अपने विशेषाधिकार से गवनेरों को 
शझादेश झ्िया कि वे मन्त्रियों के परामश को श्रस्वीरछार करद | फल्नस्वरूप 
गवनेरों ने मन्न्रियों की सद्धाह नहीं मानी । कांग्रेस मन्न्रियाँ को यह भ्रसद्धा 
प्रतोत हुआ, उन्हें।नने स्याग-पत्र दे दिया। इससे गवनरों के सामने नये 
मन्त्रिमयडल बनाने का बिकट कार्य उपह्थित हा गया; यह कार्य सफदता 
पूवक होना असस्भव था कारण, उपयुक्त दोनो प्रान्तों के ब्यवस्थापक मंढ्ल्नों में 
कांग्रसद्या स्पष्ट बहुमत था । 

यदि अकप संब्यक दलों के मन्त्रिमणडल बनाये जाते तो तुरंत ही उनपर 
अविश्वास का प्रस्ताव दोता। भ्रन्यकांग्रसी प्रांतों में भी ऐसी ही बात होतीं । 
अरब, गवर्नरों के लिए ए ही माग था, विधान को स्थगित करने का। 
हसके ब्िए वे सदसा तेयार न थे | भ्रन्तत: गवन र-जनरब्व के कहने पर 
केदियों की मुक्ति के पूर्व उनछो जाँच मनिन्रियों द्वारा ही होने की बात मान 
व्वी जान पर समम्योता हो गया । 


कुछ समय वेघानिक संक्रट जेस-तैस टलता रहा। आखिर, 
बह आ ही पहुँचा। सन्‌ १६३६ इ« में योरप में (दूसरा ) महायुद्ध 
छिड़ा । इंगलेंड ने जमनी के विरुद्ध युद्ध आरम्भ किया तो भारत- 
वप को भी अपने साथ युद्ध-खंलग्न घोषित कर दिया और केन्द्रीय 
सरकार के अधिकारियों का प्रान्तों में कइ प्रकार के काम करवाने 
के लिए विशेष अधिकार दे दिय, जिसस प्रान्तीय मंत्रिमण्डलों की 
शक्ति कम रह गयी । यहाँ युद्ध सम्बन्धा तैयारी दाने लगी और 
ऐसे महत्वपूर्ण विपय में प्रान्तीय सरकारों कां कोई मत नहीं 
लिया गया। जबकि प्रान्तो' में 'स्व॒राज्य'-विधान चल रहू। था, 
युद्ध के विपय में यहाँ के मन्त्रिमण्डला' की सम्मति न लेना, 
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भर उनकी सवथा उपेक्षा करना अनुचित था । कांग्रेखी 
सरकारों को यह खटकनेवाल्ञा ही था, उन्होंन त्रिटिश सरकार 
से युद्ध का उद्देश्य पूद्दा, और यद्व माँग उपस्थित की कि युद्ध समाप्त 
होने पर भारतवासियों को अपनी विधान-सभा द्वारा स्वयं ही 
अपनी शासनपद्धति निश्चित करन का अधिकार रहे। ब्रिटिश 
सरकार का उत्तर सवथा अश्रसन्तापप्रद रहा ।& इस पर कांग्रेसी 
सरकारों ने त्यागपत्र दे दिया। जिन प्रान्तों मे कांग्रेसी मंत्रिमंडल 
थे, उनमें गवनरों ने शासन-विधान स्थगित करके अपना एकछंत्र 
अधिकार स्थापित कर लिया। पीछे कुछ प्रान्तों में साम्प्रदायिक 
ओर अराष्ट्रीय मंत्रिमंडल बनाये गये । 


क्रिप्स योजनना--- जब कि भारतवर्ष पर जापान के 
आक्रमण की आशंका थी, फरवरी सन्‌ १९४२ में, ब्रिटिश युद्ध- 
मंत्रिमए्डल की ओर से सर स्टेफड क्रिप्स भारतबपष के भावी 
शासन की एक योजना लेकर यहाँ आये थे; साधारण बोलचाल 
में उस “क्रिप्स योजना? कहते है| इस की मुख्य बातें युद्ध के बाद 
अमल में आनेवाली थीं; वे इस प्रकार थीं :-- 

8 पीछे जुलाई १६४१ में, अटल्लांटिक महासागर में अमरीका के 
राष्ट्रपति श्री, रूजवेज्ट और ब्रिटिश प्रधान मन्त्री श्रों. चर्चिन्न ने विचार- 
विनिमय करके 'पएटब्वांटिक घापया! कौ; इस के प्रनुसार युद्ध का उद्द श्य 
संसार में स्थायी शान्ति की स्थापना करन के लिए लोऋतंत्र शासन 
प्रणात्ञी की पुनस्थापना और रक्षा करना बतल्ाया गया। परन्तु 
श्री. चचिल ने पीछे यद्ट स्पष्ट कट्ठा है कि यह घोषणा भारत, बमां, तथा 
ब्रिटिश साम्राज्य के अन्य भागों पर क्ञागू न ह्वोगी; हाँ, त्रिटश खरकार 
पहल्ने के निणयों पर दढ़ है । 
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(१) युद्ध-समाप्ति पर भारतवप को औपनिवेशिक स्वराज्य 
अथांत त्रिटिश साम्राज्य के स्वाधीन उपनिवेशों का पद दिया 
जाय । 

(२) इसका नाम भारतीय 'यूनियन! (संघ ) होगा। 
विधान-सभा को यह निश्चय करने का अधिकार हागा कि 
भारतीय यूनियन ब्रिटिश साम्राज्य के अन्दर रहे या बाहर । 

(३ ) युद्ध समाप्त होते ही विधान-सभा बनायी जायगी । 
(सन्‌ १९३५ के शासन-विध न के अनुसार ) प्रान्तीय व्यवस्थापक 
सभाओं ( असंम्बलियों ) का नया चुनाव होगा। उनके कुल 
सदस्य अपने में सं दशमांश व्यक्तियों को चुनकर विधान-सभा 
बनाएँगे । इस सभा में देशी नरंशों के प्रतिनिधि उनके राषभ्यों की 
जनसंख्या के अनुपात से होंग। 

| विधान-सभा के सदस्यों का चुनाव बाद्षिग मताधिकार के आधार 


पर न होगा । श्र, देशी राज्यों छी शोर सब्षिये जान वाले सदस्य उनकी 
जनता के प्रतिनिधि न होंगे । ] 

(४) जो प्रान्त या राज्य भारतीय यूनियन में सम्मिलित न 
होना चाहें वे अपना यूनियन अलग बना सकते हैं; उनका त्रिटिश 
साम्राज्य से सीधा सम्बन्ध होगा । 

[ जो प्रान्त भारतीय यूनियन से पयक्‌ ट्टोना चाहे, उसको ब्यवस्थापक 
सभा के बहुसंख्यक (उदाहरणार्थ कम-से-कम साठ प्रतिशत) सदस्य एथक 
होने के पत्त में होन चाहिएँ, यदि इमसे कम होंगे ता वहाँ की जनता को 
राय द्वी जायगी । | 

युद्ध-काल के बारे मे बताया गया कि भारतवप की रक्षा 
के काये पर अधिकार और उसके संचालन की जिम्मेवारी त्रिटिश 
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जंगी लाट पर होगी, जो ब्रिटिश युद्ध-मंत्रिमण्डल के प्रति जिम्मवार 
होगा; वह भारतवासियों में स किसी को नहीं दी जा सकती । 
[ सैनिक और माली साधनों को संगठित करने का काये, जनता 
के सहयोग से भारत-सरकार करंगी। ] रक्ता को छोड़कर शेप 
सब विपय भारतवप के प्रमुख दत्नों का प्रतिनिधित्व करनेवाले 
सदस्यों से बनायी हुई राष्ट्रीय सरकार को सोंपे जायेंगे । 
योजना अस्वीकृत--इस योजना को भारतवप' की 

विविध संस्थाओं ने भिन्न-भिन्न कारणों से अस्वीकार किया। 
राष्ट्रोय दृष्टि से, इसमें निम्नलिखित दाप थ, जिनके कारण 
कांग्रस ने इसे अ्रस्थीकार किया-- 

(१) क्रिसी प्रान्त या और देशी राज्य का अलग रहने का 
अधिकार भारतीय एकता और अखंडता के लिए घातक है । 

(२) देशी राज्यों की नी करोड़ जनता को प्रतिनिधित्व न 
दैकर उनकी उपक्षा की गयी है। 

(३ ) राष्ट्ररक्षा की जिम्मेवारी भारत-संतान को न देकर 
ब्रिटिश सरकार पर रग्वी गयी है । 

वास्तव में यह योजना एक ऐसी हुंडी की तरद्र थी, जिस पर 
आगे की मिति डाली हुई हो, जिसका तत्काल मूल्य न हों। 
कांग्रेस की यह माँग थी कि राष्ट्र-रक्षा की पूरी जिम्मबारी हमारे 
हाथ में होनी चाहिए, तभी देश की जनता में वह उत्साह हो 
सकता है, जो युद्ध के सफल संचालन के लिए आवश्यक हूं।ता है । 
पुनः युद्ध-कान्न में शासन के अन्य सब विभाग इसी विभाग 
के सहायक और पोषक बन जाते हैं; »तः रक्ता विभाग की 
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तुलना में व गोण हो जाते है । निदान आवश्यक सत्ता के अभाव 
में कांग्रेस ने क्रिस योजना अस्वीकार करदी । ओर, अन्य दलों 
ने भी उसे स्वीकार नहीं किया | 

विशेष वक्तव्य--सन १६७१ में और फिर सन १९४२ में 
केन्द्रीय. सरकार के सदस्यों की संख्या बढ़ायी गयी थो, परन्तु 
वह वृद्धि बिलकुन्न व्यथे रही; इसका विचार चोथे परिच्छेद में 
किया जा चुका है ।# प्रान्तों में से पाँच में गतिरोध अब भी 
बना हुआ है, ओर छः प्रान्तों में सन्‌ १९३५ के विधान के अनुसार 
'प्रान्तीय स्वराज्य” चल रहा है; उनमें भी वह केसा चल रहा है, 
यह जानकारों से छिपा नहीं । यह स्पष्ट है कि भारतवष के शासन- 
प्रबन्ध की वरतंमान स्थिति भारतवासियों के लिए असह्य है| और, 
किसी भी विचारशील तथा निस्पक्ष व्यक्ति को इससे संतोष नहीं 


हो सकता । 
यह ठीक है कि सत्ता-प्रेमी शासक अपने अधिकारों को 


सहसा कम करना नहीं चाहते, परन्तु यह भी निश्चित है कि 
यह स्थिति बहुत समय तक नहीं टिक सकती। भारतबप 
अपना उचित स्थान ग्रदण करके रहेगा, चाज्नीस करोड़ जनता 
का उद्धार हागा, ओर, मानवता का हित साधन होगा। हाँ, 
इसके लिए प्रत्येक भारत-संतान का तथा अन्य विश्व-हितापयों' 
को अनेक कष्ट सद्दते हुए भी अपना महान कतव्य पालन करने 
के लिए तेयार रहना चादिए। 
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अकन्द्रीय सरकार का सगठन तथा उसका भारतीय व्यवस्थापक मइडलसे सम्बन्ध, 
सन्‌ १९१९० के ही विधान के अनुसार है। 


परिशिष्ठ 
संघ-शासन 
+-5ै८9८त 

सन्‌ १९३५ के विधान का संघ-शासन सम्बन्धी भाग मारतीय 
राजनेतिक दलों को पसन्द नहीं आया, और अन्ततः वह 
स्थागित ही होगया | तथापि भारतवपष के भावी शासन का लक्ष्य 
संघ-शासन ही है | अतः यहाँ उपयुक्त विधान में प्रम्ताबित संघ- 
शासन के स्वरूप, ओर उसके गुण दोप आदि का विचार किया 
ज्ञाता है । पहल यह जान लेना चाहिए कि संघ किस कहते हैं, 
उसके कया लक्षण होते हैं । 

संघ--यहद्द बताया जा चुका हूँ कि जब कुछ राज्य आत्म-रत्षा 
या आर्थिक अथवा राजनैतिक उन्नति के लिए अपनी सेना, मुद्रा 
या व्यापार आदि कार्यों का प्रबन्ध सामूहिक रूप स करना चाहते 
हैं, ओर इस उद्देश्य स अपना संगठन करते हैं, तो यह कद्दा जाता 
है कि उन्होंने अपना संघ ( फेडरशन ) बनाया। 

सघ-शासन में, संघ/न्तरित राज्यों की सरकारें अपने-अपने 
राज्य सम्बन्धी शिक्षा, स्वास्थ्य आदि विपयां में स्वाधीन रद्दती 
हैं। ऐसी शासनपद्धति आस्ट्रेलिया, संयुक्तराज्य अमरीका, और 
जमेनी आदि में प्रचालित है। यह उन देशों के लिए अधिक उपयुक्त 
होती है, जिनका विस्तार बहुत दो, जहाँ के विविध भागों के 
निवासियों की आवश्यकताओं, भाषा, रहन-सहन, ओर रीति 


२३२ भारतीय शासन 


रस्म आदि में भिन्नता हो; कारण, इस शासनपद्धति के अनुसार 
विविध राज्यां को अपने आनन्‍न्तरिक शासन-प्रबन्ध में स्वतन्त्रता 
होती है । वे अपनी आय का कुछ भाग और अपने कुछ अधि- 
कार संघ सरकार को देते हैं, जो इन राज्यों के पारस्परिक भंगड़े 
मिटाने, तथा उनकी बाहरी आपत्ति स रक्षा करने के अतिरिक्त, 
सावदेशिक हित सम्पादन करने का काये करती है | ४ 
संघ-योजना के कुछ लक्षण --विविध संघों के स्वरूप में 

देश-काल के अनुसार अन्तर होता है; तथापि उनमें कुछ बाते 
प्रायः मिलती हैं, यर्थां (१) निधारित क्षेत्र में संघ का अधिकार 
सर्वोपरि और स्थायी होता है। (२) संघ फीो अपने काय के 
लिए जनता में आवश्यक साधन जुटाने का पूण अधिकार द्वांता 
है। (३) विधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख रहता है कि किन- 
किन विषयों में केन्द्रीय सरकार का, और किनमें संघान्तरित 
राज्यों का अधिकार होगा, तथा 'शेष अधिकार” किसे होंगे। 
(४७ ) संघ में सम्मिलित सब राज्यों की जनता संघ की प्रजा बन 
जाती है। उन्हें हितने ही विपयों में सघ-सरकार के कायदे कानुन 
मानने पड़ते हैं। (५ ) संघ-न्यायांत्य समय-समय पर उपस्थित 
हानवाल शासन-विधान सम्बन्धी प्रश्ना पर अपना निणय दैता है, 
जो संघ, मंघान्तरित राज्या की सरकारों,एवं ठ्यवस्थापक मण्डलों 
का मानना होता है । ( ६ ) जब तक संघ को उसे निम्मांण करने- 
वाले राज्य न तोड़ दे, किसी राज्य को उससे प्रथक्‌ हाने का 
अधिकार नहीं होता । 

+ सं शासन पद्धति के विपरीत, ए्कात्मक ( 'यूनीटरी! ) झासनपद्धति वाले 
राज्य में प्रयः समस्त शासन-काय केन्द्र से दाता है। ऐसे राज्य के भिन्न-भिन्न भाग 
केन्द्रीय सरकार के सवंधा अधीन होते दें । 


संघ-शासन 


>रई 
«४! 
श । 


सन्‌ १९३५७ का संघ-विधान 

अनच हस सन १६३५० के संघ विधान का संक्षेप में परिचय 
देते हैं । 

संघ का नि पाण जजइस विधान के अनुसार यह व्यवस्था 
की गयी थी कि भारतवपष में संघ-निर्म्माण की घोषणा सम्राट द्वरास उस 
समय की जायगी, जबकि पालिमेट प्रस्ताव करके उससे इस काय के लिए 
निवेदन करेगी; और, जब इतने देशी राज्य संघ-शासन का स्वीकार कर 
लेगे, जितने गराजपरिपद ( कौसिल-आफ-स्टेट ) के कमन्से-क्रस ४२ 
सदस्य चुनने के अधिकारी हो, आर जिनकी जनसंख्या, देशी राज्यों की 
कुल जनसंख्या की कम-से-कम आधी हो । 

किसी देशी राज्य का. संघ में सम्मिलित होना उस समय समझता 
जायगा, जब सम्राट उस राज्य के नरंश का प्रवश-पत्रक ( इन्स्टमेट-आफ- 
एक्सेशन ) स्वीकार कर लेगा। प्रवश-पत्रक में नरश अपनी ओर से, तथा 
अपने वारितों और उत्तराधिकारियों की और से यद सूचित करंगा कि वह 
संघ म॑ सम्मिलित होना स्वीकार करता है, और अपने राज्य के अन्द्र 
खास-वास बातो की व्यवस्था वह स्वयं न करके सम्राट , गवनर-जनरल, 
संत्रीय व्यवस्थापक मंडल, संघ-न्यायालय और संघीय रंलब अथारिटी 
द्वारा कराएगा । नरेश इस शतनाम से अपने ऊपर यद्द उत्तरदायित्व भी 
तगा कि शासन-विधान की शतनाम सम्बन्धी बातो का उसके राज्य मे 
टीक तरह से पालन किया जायगा । 

संघ का निर्माण हो जाने पर भारत-मंत्री के भारतीय शासन 
सम्बन्धी अधिकारों मं तथा केख्द्रीय सरकार ओर व्यवस्थापक मंडल के 
स्वरूप एवं अधिकारों म॑ं अन्तर आ जायगा । 

भारत-मन्त्री -- भारत-मन्त्री के वर्तमान अधिकारों और कार्य- 
पद्धति के सम्बन्ध में पहले लिखा जा चुका है। नवीन विधान के 
अनुसार जिन विपयों म॑ गबनर-जनरल को अपने विवेक या व्यक्तिगत 
निणंय के अनुसार काय करना होगा (ये विषय आगे बताये जायेंगे । ), 

३० 
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उनमें वह भारत-मन्त्री के नियंत्रण में होगा, ओर उसके द्वारा समय-समय 
पर दी हुई आज्ञाओं का पालन करेगा | पहले यह कहा गया है कि जिन 
विषयों में प्रान्तों के गवनरों को अपने विवेक या व्यक्तिगत निर्णय के 
अनुसार काय करना होता है , उनमें वे गवर्नर-जनरल के नियंत्रगा में हैं, 
परन्तु गवनर-जनग्ल का यह नियंत्रण अपने विवेक से होता है, अतः इस 
प्र भी भारत-मन्त्री का नियन्त्रण हैं। इसका अथ यह है कि प्रान्तीय 
शासन सम्बन्धी इस काय पर भी भारत-मन्त्री का कुछ नियंत्रण है; हाँ 
वह गवनर-जनरल के द्वारा है। भारत-मन्त्री गवनर-जनरलत और गवनरों 
के नाम ज़ारी किये जानेवाले आदेश-पत्रो ( इन्स्टरूमेंटस-आफ-इन्स्ट्रक- 
शनन्‍्स ? ) का मसविदा पार्लिमेंट के सामने उपस्थित करंगा, और पार्लि- 
मेंट की दोनों सभाएँ सम्राट से उन आदेश-पत्रों को जारी करने का 
आवेदन करेंगी | 

संघ-निर्म्माण के बाद, भारत-मन्त्री की सभा थ्र्थात्‌ इंडिया 
कॉसिल' तोड़ दी जायगी; हाँ, उसके तीन से छ; तक पराम्शदाता 
रहा करेंगे, जिनकी नियुक्ति वह स्वयं करेगा। भारत-मन्त्री और उसकी 
कौंसिल के नाम से लन्दन के ब्रक-आफ़-इंगलेड में जो खाता है, वह पीछे 
भारत-मन्त्री के नाम से रहेगा भारत-मन्त्री और उसके परामशदाताशथों 
का वेतन, उसके विभाग का ख़च, कमचारियों का वेतन और भत्ता 
ब्रिटेश सरकार के कोप से दिया जायगा, ज॑ंसा कि ब्रिटिश साम्राज्य के 
उपनिवेश-मन्त्रियों सम्बन्धी ख़च दिया जाता है। भारत-मन्त्री ओर 
गवनर-जनरल के पारस्परिक समभझोते के अनुसार, भारत-मन्त्री का 
विभाग जो काय भारतीय संघ सम्बन्धी करेगा. उसके उपलक्ष में संघ की 
ओर से निर्धारित रकम ब्रिटिश कोप में दी जाया करेगी | अभी तक जो 
मुकदमे भारत-मन्त्री के नाम या उसकी तरफ से चलते थे, वे संघ्र की 
स्थापना के बाद संघ-सरकार या प्रान्तीय सरकार की ओर से, या उनके 
विरुद्ध चलाये जाया करेगे | 


हाई कमिश्नर-- हाई कमिश्नर के विषय में पहले लिखा जा 
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चुका है | यह पदाधिकारी संक-निम्माण के बाद भी रहेगा । उस समय 
यह संघ के सम्बन्ध में भी आवश्यक काय सम्पादन करेगा। गवर्नर- 
जनरल को स्वीकृति से, यह किसी प्रान्त, या संघान्तरित गज्य की ओर 
से भी उक्त प्रकार के कार्य कर सकेगा। इसकी, तथा इसके 
विभाग के पदाधिकारियों की नियुक्ति, छुट्टी और पेन्शन आदि के नियम 
भारत-मन्त्री द्वारा बनाये जाया करेगे । 

सम्राट-प्र तिनिधि--संघ का निर्माण होने के बाद, यहाँ ब्रिटिश 
भारत के शासन सम्बन्धी विषयों में सम्राट का प्रतिनिधि गवर्नर-जनरल 
होगा; उसकी नियुक्ति सम्राट द्वाग की जाया करेंगी। देशी राज्यों के 
शासन-प्रबन्ध सम्बन्धी विषयों में सम्राट का प्रतिनिधि बायसराय होगा, 
उसकी भी नियुक्ति सम्राट द्वारा ही हुआ करेगी | इस प्रकार उक्त दी 
पर्दों पर प्रथक प्रथक व्यक्ति रह सकते हैं, परन्तु संम्राद को दोनों पद पर 
एक ही व्यक्ति की नियुक्ति करने का भी अधिकार होगा । 

वायसराय--सप्राट्‌ प्रतिनिधि के पूर्वोक्त दो स्वरूपों में से गवनेर- 
जनरल के सम्बन्ध आगे म॑ लिखा जायगा । यहाँ वायसगय के ग्रविकार 
बताये जाते हैं | सम्राट प्रतिनिधि की हैसियत से वह उन देशी राज्यों में 
जो संघ में सम्मिलित न होंगे, सम्राट के अधिकारों की रक्षा ओर उसके 
कतंव्यों का पालन करंगा। इसी हैसियत से वह संघान्तरित राज्यों के 
उन विपयो के शासन की देख-भाल करंगा, जो संघ-सरकार को समर्पित 
न किये जायँगे। वह उन अन्य अधिकारों का भी प्रयोग करंगा जो 
समय-समय पर उसे सम्राट द्वारा प्राप्त हों । 

संघ-सरकार-- संघ का मिर्माण हो जाने पर भारतवष की 

केन्द्रीय सरकार का नाम संघ-सरकार होगा । इस समय जो शासन-काय 
कौंमिल-युक्त गवर्नर-जनरल के नाम से होता है, वह पीछे गवनर- 
जनरल के ही नाम से हुआ करें गा । गवनर-जनरल की एक मन्त्रिसभा 
उसके विशेषाधिकारों को छोड़कर अन्य विषयों में सहायता या परामर्श 
देगी | इसमें अधिक-से-अधिक दस मन्त्री होंगे । 
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गवनर-जनरल के मन्त्री उसी के द्वारा चुने जायेगे, और जब तक 
वह चाहेगा तब तक वे अपने पद पर बने रहेंगे । अगर कोई मन्त्री लगा- 
तार छुः मास के लिए संबीय व्यवस्थापक्र मण्डल की किसी सभा का 
सदस्य न हो तो वह इस समय के पूरा होने पर मन्त्री न रह सकेगा । 
मन्त्रियों का बतन संघीय व्यवस्थापक मंडल समय समय पर क्रानून 
बनाकर निर्वारित करेगा, ओर जब तक उक्त मंडल निर्धारित न करे, 
गवनर-जनरल उसका निश्चय करंगा। किसी मन्त्री का वेतन उसके 
कार्य-काज्ञ में बदला न जायगा । 

यद्द प्रश्न किसी न्यायालय में नहीं पूछा जा सकेगा कि किसी विपय 
में मंत्रियों ने गवनंर-जनरल को कुछ परामर्श दिया या नहीं, और दिया 
तो क्या । ५ 

गवनर-जन गले -तावनर-जनरल के अधिकार तीन भागों में विभक्त 
किये जा सकते हैं:---( १ ) शासन सम्बन्धी अधिकार | ( २ ) क़ानून- 
निर्माण सम्बन्धी अधिकार | ( ३ ) आथिक अधिकार । 

पहले शासन सम्बन्धी अधिकारों का विचार किया जाता है, 
( अन्य अधिकार आगे बताये जायेंगे )। संघ सम्बन्धी कुछ कार्यो का 
प्रबन्ध गवर्नर-जनरल अपने विवक से, तथा कुछु काय अपने व्यक्तिगत 
निणय के अ्रनुसार कर सकेगा । इन कार्या को छोड़कर शेप कार्यो को 
वह मन्त्रिमएडल के परामश से करेगा | किसी विपय में गवर्नर-जनरल 
अपने विवेक या व्यक्तिगत निर्णय के अनुसार काय कर सकता है, या 
नहीं, इसके सम्बन्ध में गवर्नर-जनरल स्वयं जो फेसला करदे, वही अंतिम 
माना जायगा | गवर्नर-जनरल के किये हये किसी काय के ओऔचित्य का 
प्रश्न इस आधार पर नहीं उठाया जायगा कि उसे यह काय अपने विवेक 
से करना चाहिए था या नहीं, या उसे इसमें अपने व्यक्तिगत निशय का 
उपयोग करना चाहिए था या नहीं | 

गवर्नर-जनरल के अपने विवेक के अनुसार कोई कार्य करने का अर्थ 
यह है, कि इसमें उसे मन्त्रिमंडल का परामश लेने की आवश्यकता 
नहीं है। उसके, अपने व्यक्तिगत निर्णय के अनुसार, काय करने का 
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आशय यह है कि वह उसके सम्बन्ध में अपने मन्त्रिमएरडल से परामश 
तो करंगा, परन्तु उससे सहमत न होने की दशा में, वह अपने निणुय के 
ग्रनुसार काय कर सकता है | 

गवनर-जनरल अपने विव्रक के अनुसार विशेषतया निम्नलिखित काय 
कर सकता है :-- 

( के ) मन्त्रियों, परामशंदाताओं, और प्रथम आर्थिक पगमशंदाता 
की नियुक्ति, (ख ) मन्त्रिमरदल का सभापति होना, ( गे) संघ- 
शासन के काय-संचालन सम्बन्धी नियम बनाना, (थ) रिजव॑ बेक 
के गवनर, डिप्टी-गवर्नर, ओऔर चार संचालकों की नियुक्ति, ( च) 
“संघीय रलवे अ्थारियी' के कम-से-कम तीन सदस्यों की, ओर सभापति 
आदि की नियुक्ति । 

विशेषतया निम्नलिखित विषयो में गवनर-जनरल अपने व्यक्तिगत 
निर्णय के अनुसार काय कर सकता है।-- 

( के ) उन विषयों का प्रबन्व, जिन्हें हम आगे उसके सुरक्षित 
विपय कहेंगे | ( ख ) जिन विषयों म॑ उसका विशेष उत्तरदायित्व है । 
(ग ) रेलवे अ्थारिटी के सदस्यों को उनके पद से प्रथक्‌ करना । 

विधान-युक्त शासन असफल होने पर संघ-सरकार के समस्त अ्रथवा 
आवश्यकतानुसार काय गवनर-जनरल के अधीन होंगे | 


सुरक्षित विषय--( १ ) सेना, (२) ईसाई धर्म, ( ३ ) पर- 
राष्ट्र ( भारतीय संघ और सम्राट के, अन्य राज्यों के साथ के पारस्परिक 
सम्बन्ध को छोड़कर ), तथा ( ४ ) कबीलों के इलाकों के प्रबन्ध में, 
गवर्नर-जनरल अपने विवेक के अनुसार काय करंगा। इन चार विपयों 
को हम उसके सुरक्षित विषय कह सकते हैं | इनमें मन्त्रियों का परामश 
नहीं लिया जायगा। इनके सम्बन्ध में सहायता देने के लिए. गवनर- 
जनरल अधिक-से-अधिक तीन सलाहकर ( कॉसिलर ) नियत कर सकता 
है। इन सलाहकारों की वेतन, ओर नौकरी की शर्ते सपरिषद सम्राद्‌ 
निधांरित करेगा | 
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| (१) सेना-विभाग केन्द्रीय सरकार के विभागों में सुख्य है। इसके 
प्रबन्ध के लिए सम्राट एक जंगी लाट ( कमाइरन चीफ ) नियुक्त करेगा, 
ओर भारत-मन्त्री अपन परामशदाताओं की सहमति से विविध नियम 
बनायेगा | इस विभाग को भारतीय मन्त्री के सुपुर्द नहीं किया गया | 
( २ ) धर्म विभाग द्वारा बढ़ें-बढ़ि ईसाई पादरियों को सहायता दी जाती 
है। जब कि भारतवर्प में अनेक धर्म प्रचलित हैं, एक विशेष धर्म के 
विभाग का कुछ थ्रचित्य प्रतीत नहीं होता | ( ३ ) पर-राष्ट्र विभाग 
गवनर-जनरल के अ्रधीन होने से वहीं विदेशों से व्यापारिक संषियाँ 
आदि करेगा, इन सन्वियों में वह इंगलेड के हितों की रक्षा करेगा ही; 
भारतवप के हिता का यथ्ष्ट ध्यान रखा जाय ओर दक्षिण अफ्रीका 
ग्रादि देशों म॑ भारतीयों के साथ जो दृव्यवहार होता है, उसका विरोध 
हो, इस सम्बन्ध में भारतीय मन्त्री-सभा कुछ विशेष न कर सकेगी । 
(४) कबीलों के इलाकों के सम्बन्ध में यही वक्तव्य है कि केन्द्रीय 
सरकार इन्हें पश्चिमोन्तर सीमाप्रान्त की सरकार को सौंप दे, वह इनके 
शासन-प्रबन्ध की ज़िम्मेदारी लेने को तैयार रही है | ] 


गवनर-जनरल का विशेष उत्तरदायित्व--गवर्नर- 
जनरल निम्नलिलित विपयों के लिए विशेष रूप से उत्तरदायी होगा-- 
यह उत्तरदायित्व ब्रिटिश सरकार के ग्रति होगा, ( भारतीय जनता के प्रति 
नहीं )-जब कभी उस अपन इस उत्तरदायित्व पर आधात पहेुँचता 
हुआ प्रतीत होगा, तो वह ( मसन्त्रियों की सलाह के विरुद्ध भी ), अपने 
व्यक्तिगत निर्णय के अनुसार कार्य कर सकेगा । 
१--भारतवप॒ या उसके किसी भाग के शान्ति-भक्क का निवारण 
करना । 
२>संघ-सरकार की आशथिक स्थिरता ओर साख को संरक्षित 
रखना । गवनंर-जनरल को, इस उत्तरदायित्व सम्बन्धी काय के 
करने में सहायता देने के लिए एक आध्िक परामशंदाता ('फाइनेन्शल 
एडवाइजर' ) होगा। वह संघ-सरकार को भी आवश्यकतानुसार आ्थिक 
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विषयों में परामर्श देगा । वह, जब तक गवनर-जनरल चाहेगा, अपने 
पद पर बना रहेगा | उसका वेतन, भत्ता, उसके विभाग के पदाधिकारियों 
की संख्या, तथा उनकी नौकरी की शर्त गवनर-जनरल निर्धारित करेगा | 
इन विषयों, तथा आर्थिक परामशदाता की नियुक्ति ओर बर्म़ास्तगी का 
अधिकार गवनर-जनरल को रहेगा, ओर वह इन अधिकारों का उपयोग 
अपने विवेक से करेगा अगर वह आधथिक परामशंदाताको नियक्त करने 
का निश्चय करे, तो वह प्रथम बार की बात को छोइकर, इस पद पर 
नियुक्त किये जानेवाले व्यक्ति को चुनने से पूष, अपने मन्दत्रियों का 
परामश लेगा । 

३->ऐसे कार्य को ( वह शासन सम्बन्धी हो, या व्यवस्था सम्बन्धी ) 
रोकना, जिससे इंगलेंड या बर्मा से भारत म॑ आनेवाले माल के सम्बन्ध 
मं भेद-नीति का व्यवहार हो । 

४--अल्प-संख्यकों के उचित हितों की रत्षा करना | 

४--वतमान तथा भूत-पूर्व सरकारी कमंचारियों और उनके 
आश्रितों के, नवीन विधानान्त्गत ग्रधिकारों और उचित हितों की रक्षा 
करना । 

६--संघीय कानूनों के सम्बन्ध में, इस बात की व्यवस्था करना कि 
व्यापारिक और जातिगत विपयों के भेद-माव या पक्षपात मूलक कानून 
न बने । 

७--देशी राज्यों के अधिकारों की तथा उनके नरेशों के अधिकारों 
झोर मान मर्यादा की, रक्षा करना | 

प--इस बात का प्रबन्ध करना कि जो काय गवनर-जनरल 
को अपने विवेक या व्यक्तिगत निणाय के अनुसार करने हैं, उनके 
सम्पादन में किसी अन्य विपय सम्बन्धी कारवाई से कुछु बाधा उपस्थित 
नहो। 

एटवबोकेट जन रत्ल--गवनर-जनरल संघ्र के लिए एक ऐसे 
व्यक्ति को एडवोकेट जनरल के पद पर नियुक्त किया करेगा, जिसमें 
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संब-न्यायालय के जज होने की योग्यता हों। वह संघ-सरकार को 
ग्रावश्यक काननी विप्रयो पर प्रगेंसश देगा, और ब्रिटिश भारत 
के तथा सर में सम्मिलित देशी राज्यों के न्यायालयों म॑ परवी कर 
सकगा । 

संधीय व्यवस्थापक मणटल; सद्भठन - संघ-निर्माण होने 
पर भाग्तवप के केन्द्रीय क़ाबन बनानेवाली सस्था का नाम संघीय 
व्यवस्थापक मण्दलल ( फीडरल लेजिस्लेचर ) होंगा। उससे सम्राट - 
प्रतिनिधि ( गवनर-जनरल ) के अतिरिक्त दो सभाएं होगी; राजपरिपद 
( काोसिल-आफस्टट ), झौर संघीय व्यवस्थापक् समा ( फ़ीडरल 
एसम्बली ) । 

राजपरिपद में अधिक-स-अ्रधिक २६० सदस्य होंगेः--१५६ सदस्य 
ब्रियिश मारत के: और अधिक-सेअ्रिक १०४, देशी राज्यों के । यह 
एक रपरायी संस्था होगी । इसके एक-तिहाई सदस्य प्रति तीसर बष 
चुन जाया करगे। ब्रिटिश भारत के सदस्यों मे से १५० जनता द्वारा 
निर्वाचित ( ओर ६ नामज़द ) होगे । राजपरिपद के प्रथम संगठन के 
पश्चात्‌ उसमें तीन तीन बष में, जो स्थान खाली होगे, उनकी पूत्ति के 
लिए. सदस्यों का चुनाव ना-नी वष के वास्ते होगा | राजपरिपद में छुः 
सदस्य गवनर-जनरल द्वाग नामज़द रहेंगे। इसके प्रथम सगठटन के 
समय इन सदस्यों में सं दो, तीन बष के लिए; दो, छुः वर्ष के लिए, 
ग्रोर शेष दो, नी वष के लिए; चुने जायँगे । 

इस सभा में अधिक-सेन्ग्रविक ३०५४, सदस्य होंगे, जिनमें २५० 
सदस्य व्रिटिश भारत के, और आअधिक-स-ग्रधिक १२५, देशी राज्यों के 
देंगे । ब्रिटिश भारत के सदस्यों का चुनाव अगत्यक्ष होगा, अर्थात्‌ सीधे 
जनता द्वारा न होगा वरन प्रान्तों की व्यवस्थापक सभाओं ( ऐसम्बली ) 
के सदस्यों द्वारा प्रति पॉचव वष होगा | 


| 


क- 


देशी गज्यों की ओर से लिये जानेवाले सदस्यों का निर्वाचन न 
टोकर, उनकी नियुक्ति की व्यवस्था की गयी है। नियुक्ति नरेशों दारा 
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होगी | कोई व्यक्ति किसी सभा का सदस्य नियत नहीं किया जायगा, 
जो ब्रिटिश प्रजा, या संघान्तरित राज्य की प्रजा या नरेश न हो। राज- 
परिपद के लिए. नियुक्त होनेवाला सदस्य तीस बष से कम, और 
संघीय व्यवस्थापक सभा के लिए नियुक्त होनेवाला सदस्य पचास वष 
से कम, आयु का न होगा । 

व्यवस्थापक णणडटल का कायतक्षेत्र--निर्धारित नियमों या 
सीमा को ध्यान में रखते हुए, संघीय व्यवस्थापक मण्डल ममस्त ब्रिय्श 
भारत या उसके किसी भाग के लिए, या किसी मसंघान्तरित राज्य के 
लिए क़ानून बना सकेगा । और, उसका बनाया निम्न विषयों का क़ानून, 
उमके क्षेत्र से बाहर होने के आधार पर अवैध नहीं ठहराया जायगा-- 
सम्राट की भारत-स्थित ब्रिटिश प्रजा और नौकर । २--भारतवप में 
बसी हुई ब्रिटिश प्रजा, वह चाहे कहीं भी हो । ३-ब्रिटिश भारत में 
रजिस्टरी किये हुए जहाज, हवाई जहाज़, और उन पर रहनेवाले 
आदमी | ४-संघान्तरित राज्य की किसी भी जगह रहनेवाली 
प्रजा के लिए ऐसा विषय जिसके सम्बन्ध में उस राज्य ने प्रवेश- 
पत्रक में यह स्वीकार कर लिया है कि संघीय व्यवस्थापक मण्डल 
क़ानून बना सकता है। ५--्रिथिश भारत में संगठित जल, स्थल या 
हवाई सेना में काय करनेवाले या उससे सम्बन्धित व्यक्ति । 

कानृून-निर्माण की दृष्टि स विविध विषय तीन सूचिययों म॑ विभक्त 
किये गये हैं, उनमे से प्रान्तीय और सम्मिलित सृच्ी के विषय 
ग्यारहव परिच्छेद म॑ दिये जा चुये हैं; संघीय विपयों के सम्बन्ध में 
संघीय व्यवस्थापक मण्डल क़ानून बना सकता है, (प्रान्तीय व्यवस्थापक 
मंडल नहीं बना सकता ); इनम॑ से मुख्य निम्नलिगण्|ित हैं:ः--सेना, 
छावनियाँ, मुद्रा और टकसाल, डाक, तार, टेलीफोन, बेतार का तार, 
ध्वनि-विस्तार ( बाड कास्टिंग” ), सद्ध की सरकारी नौकरियाँ, काशी 
झ्ोर अलीगढ़ के विश्वविद्यालय, मनुष्य-गणना, आयात-निर्यात, बड़ी- 
बड़ी संघीय रलवे, हवाई जहाज़, समुद्रयात्रा, सुद्रशाधिकार ('कापी राइट”) 
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युद्ध-सामग्री, पेट्रोत्तियम, स्वान ओर तेल के कुण, संघीय व्यवस्थापक 
मंडल का चुनाव, नमक, नागरिककरण, आय-कर, आयात-निर्यात कर, 
उत्तराधिकार कर, कारपोरेशन कर आदि संघीय आय के साधन । 

सम्मिलित! विपयों के सम्बन्ध मं संघीय व्यवस्थापक मंडल क़ानून 
बना सकता है; ओर अगर वह न बनाये तो प्रातीय व्यवस्थापक मंडल 
बना सकता है। यदि प्रान्तीय और संघीय व्यवस्थापक मंडल के बनाये 
किसी विषय के क़ानून मं परस्पर विरोध हो तो केन्द्रीय व्यवस्थापक 
मंदल का बनाया क़ानून ठीक समझा जायगा । 

जो विपय संघीय या प्रान्तीय सूची म॑ नहों है, उनके सम्बन्ध में 
गवनर-जनरल अपन विवेक स संघीय या किसी प्रान्तीय व्यवस्थापक 
मंठल को क़ानून बनाने का अधिकार, सावजनिक विज्ञप्ति करके दे 
सकता है; इसमे ऐस कर लगाने का विषय भी सम्मिलित किया जा 
सकता है, जो उक्त सूची म॑ न हो । 

विशेष दशाओं में मणठल का अधिकार--साधारणतया 
संघीय व्यवस्थापक मंडल किसी प्रान्वीय विपय के सम्बन्ध में क़ानून उस 
दशा म॑ बना सकता हैं, जब उसका सम्बन्ध केबल एक ही प्रान्त या 
उसके भाग स न हो । परन्तु यदि गवनर-जनरल अपने बिव्रेक से, 
घोषणा द्वारा यह यूचित करदे कि युद्ध या आन्‍्तरिक ग्रशान्ति के कारण 
ऐसा घोर संकट विद्यमान है कि भारतवप की रखा खतर मंहे, तो 
संघीय व्यवस्थापक मंडल को एक प्रान्त या उसके किसी भाग के संबंध 
में भी क़ानून बनाने का अधिकार होगा । ऐसा मसविदा या संशोधन 
गवनर-जनरल की पूव स्वीकृति बिना उपस्थित नहीं किया जायगा; और 
इससे प्रान्तीय व्यवस्थापक मडल के कानून बनाने के निधारित अधिकारों 
में बाधा न होगी; परन्तु, यदि उसका क़ानून उक्त नियम के अनुसार 
बनाये हुये, संघीय व्यवस्थापक मंडल के क़ानून से अ्संगत हो तो संघीय 
व्यवस्थापक मंडल का क़ानून व्यवष्दत होगा; चाड़े वह प्रान्तीय कानून 
से पहले बना हो या पीछे; ओर प्रान्तीय कानून, जितने अंश' मे वह 
संघीय कानून से असक्ञत है, रद रहेगा । 
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अगर दोया दो या अधिक प्रान्तों के व्यवस्थापक मंडल इस 
आशय का प्रस्ताव पास कर दे कि कोई प्रान्तीय विषय उक्त प्रान्तों में 
संघीय व्यवस्थापक मंडल द्वाग नियमित होना चाहिए, तो यह मंडल 
उस विषय का क़ानून बना सकता है । यह कानून किसी सम्बन्धित प्रात 
के व्यवस्थापक मण्डल द्वारा संशोधित अथवा रह किया जा सकता है | 

व्यवस्थापक मठल के अधिकारों की सीमा---गवर्नर-जनरल 
की पूव स्वीकृति बिना, संघीय व्यवस्थापक मंडल की किसी सभा में 
कोई ऐसा मसविदा या संशोधन उपस्थित नहीं किया जा सकता:-- 

( क ) जो पालिमेंट के, त्रियिश भारत सम्बन्धी, किसी कानून को 
रह या संशोधित करता हो, या उससे असंगत हो, या 

( ख ) जो गवर्नर-जनरल, या गवर्नर के कानून या आइिनेन्स को 
रह या संशोधित करता हो, या उससे असंगत हो; या 

(ग) जिसका प्रभाव किसी ऐसे काय पर पड़ता हो, जो 
गवर्नर-जनरल को नवीन विधान के अनुसार, अपने विवेक स करना 
हो, या 

(घ ) जो पुलिस सम्बन्धी किसी कानून को रद या संशोधत करता 
हो, या उस पर असर डालता हो, या 

( थे ) जो योरपियन ब्रिटिश प्रजा सम्बन्धी फीजदारी काय-पद्धति 
पर प्रभाव डालता हो, या 

( छु ) जो ब्रियिश भारत से बाहर के आदमियों और कम्पनियों पर, 
व्रिथ्श भारत के आदमियों तथा कम्पनियों की अपेक्षा, श्राधकि कर 
लगाता हो, या 

( ज ) जो ब्रिटिश संयुक्त राज्य में कर लगने वाली आय को संघीय 
कर से मुक्त करन के विरोध मे हो । 

अगर संघीय व्यवस्थापक मंडल के किसी कानून या उसके किसी 
भाग को गवर्नर-जनरल या सम्नाद स्वीकार करले तो वह रद्द नहीं होगा, 
चाहे उसके लिए, उपयक्त पूव स्वीकृति न दी गयी हो | ब्रिटिश पालिमेंट, 
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सम्राट और भारत-मंत्री आदि सम्बन्धी जिन विषयों के लिए प्रान्तीय 
व्यवस्थापक मंडल कावबून नहीं बना सकता, उनके लिए संघीय व्यव- 
स्थापक मण्डल भी कानून नहीं बना सकता । 

९ हि ग 

आधिक विपयों सम्बन्धी काय-पद्धति- - गवनर-जनरल 
संघीय व्यवस्थापक मण्डल की दोनों सभाओ्ो के सामने आगामी वप के 
अनुमानित आय-नब्यय का नक्शा उपस्थित करायेगा। उसमे व्यय की 
दो प्रकार की मदों की रकमें प्रथक-प्रथक्‌ दिखायी जायेगी :--( १) जो 
पूव निश्चित हैं, जिन पर संघीय व्यवस्थापक मणडल का मत नहीं 
लिया जायगा, ओर (२) जिन पर मत लिया जायगा । व्यय की निम्न- 
लिस्वित मदों पर संघीय व्यवस्थापक मण्डल को मत देने का अ्रधिकार 
न होगा 

( के ) गवनर-जनरल का वेतन और भत्ता तथा उसके कार्यालय 
सम्बन्धी निर्धारित व्यय । 

( खव ) संघीय ऋण सम्बन्धी व्यय, सूद आदि । 

(ग ) मंत्रियों, सलाहकारों, आराथिक परामशदाता, ऐड्वोकेट- 
जनरल, तथा चीफ-कमिश्नरों का, ऑर आधिक परामशदाता के कम- 
चारियों का वतन ओर भत्ता । 

( घ्‌ ) संघ-न्यायालय के जजों का वतन, भत्ता ओर पेंशन, और 
हाईकोट के जजों की पेशन। 

( थ् ) गवनर-जनरल के सुरक्षित विषय--सेना, ईसाई धर्म, पर- 
राष्ट्र विपय, ओर कबीलों के ( ट्राइवल” ) इलाकों का व्यय । 

( छु ) साघ से सम्राट को मिलन वाली ऐसी रकम, जो सम्राट का 
दशी राज्यों से सम्बन्ध होने के कारण, सख्च हो । 

( ज)) प्रान्तों के “ प्रथक ' क्षेत्रों के लिए होनेवाला व्यय । 

( भू ) अदालती निणयों के अनुसार होनेवाला व्यय | 

( ८ ) अन्य व्यय, जो शासन विधान अथवा संघीय व्यवस्थापक 
मंडल के कानून के अनुसार किया जाना आवश्यक हो । 
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कोई प्रस्तावित व्यय उक्त मर्दों में से किसी में आता है, या नहीं, 
इसका निर्णय गवनर-जनरल अपने विवेक से करंगा । [ के ] और 
| छु | को छोड़कर अन्य मंदा पर मंडल की किसी भी सभा में 
वादानुवाद हो सकेगा । 

उपयक्त [ क |] स [ ८ ] तक की मदों को छोड़कर, अन्य विषयों 
के सच के प्रस्ताव संघीय व्यस्थाथक सभा के लिए, ओर उसके पश्चात्‌ 
राजपरिपद के मत के लिए, माँग के रूप म रखे जायेंगे। प्रत्येक सभा 
को अधिकार है कि वह उस माँग को स्वीकार करे, अस्वीकार करे, या 
उस घटाकर स्वीकार कर । यदि संघीय व्यवस्थापक सभा किसी मॉँग 
को ( १ ) अस्वीकार कर दे, या (२ ) घटाकर स्वीकार करे तो जब 
तक गवनर-जनरल आदेश न कर, वह पहली दशा मं राजपरिपद 
के सामने न रखी जायगी ओर दूसरी दशा में कम की हुई रकम के 
लिए ही मॉग की जायगी | गवनर-जनरल का आदेश होने पर परिपद में 
उतनी रकम के लिए माँग की जायगी, जितनी आदेश म॑ खूचित हो, 
ओर जो मूल माँग से अधिक न हो | 

अगर दोनों सभाथ्रो में किसी मांग के सम्बन्ध में मत-भेद हो तो 
उसके सम्बन्ध में गवनर-जनरल दोनों सभाश्रों की संयुक्त बेठक 
करायेगा, ओर दोनों सभाद्रों के उपस्थित तथा मत दंनेवाले, सदस्यों के 
बहुमत का निर्णय दोनों सभाओं का निणय माना जायगा | 

गवनर-जनरल की सिफारिश के बिना, किसी काम के लिए रुपये 
की माँग का प्रस्ताव नहीं किया जा सकता । यदि सभाओ्रों ने कोई मांग 
' स्वीकार नहीं की, या प्रटाकर स्वीकार की, ओर इससे गवनर-जनरल 
की सम्मति म॑ उसके उत्तरदायित्व को पूरा करने म वाधा उपस्थित हो 
तो वह अपने विशेषाधिकार से, रद्द की हुई, या घटायी हुई माँग की 
पूति कर सकता है | 

[ इस विधान के अनुसार लगभग ८५ प्रतिशत व्यय के सम्बन्ध में 
व्यवस्थापक मंडल को मत देने का अधिकार नहीं था; शेप, केवल १४ 
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प्रतिशत व्यय पर सदस्य मत दे सकते थे; इस व्यय पर मी गवर्नर- 
जनरन को विशेषाधिकार था | ] 
गवने र-जनरल के कानून बनाने के अधिकार--वगवर्नर- 

जनरल ( १ ) संघीय व्यस्थापक मंडल के अवकाश के समय आइि नेंस 
( अस्थायी कानून ) बना सकता था, ( २ ) अपने उत्तरदायित्व के 
विचार से आवश्यक समभने पर,कुछ दशाश्रों म॑ संघीय व्यस्थापक मंडल 
के काय-काच में भी आईडिनेंस बना-सकता था, ( ३ ) विशेष दशाओं में 
वह स्थायी रूप से भी (मंडल की इच्छा के विरुद्ध ), कानून बना 
सकता था । 

इस विधान की मुझ्य बातें---( १ ) इसके अनुसार मारत- 
वर्ष. में केन्द्रीय शासन का स्वरूप संघ-शासन का रखा गया 
था, जिसमें ब्रिटिश भारत ओर देशी राज्य दोनों सम्मिलित 
हो । इस प्रकार अंगरेजों के समय में यह समस्त भारतवष 
का पहला हो शासन-विधान था। तथापि एक भाग ( ब्रिटिश 
भारत ) में, शासन उत्तरदायी होना और दूसरे भाग में 
उसका स्वेच्छाचारमूलक बना रहना अस्वाभाविक था । (२) 
कन्द्र में भी उत्तरदायी शासन स्थापित करने का निश्चय किया 
गया था परन्तु बह कई संरक्षणां के साथ था। कइ महत्व-पूर्ण 
विपयों में गवनर-जनरल का विशेष उत्तरदायित्व माना गया था, 
तथा कुछ विपय ऐसे निधोरित कर दिये गये थे, जिनका शासन 
गवनर-जनरल अपने परामशंदाताओं को सलाह से श्रपनी समझ 
के अनुसार करें | इस प्रकार वह जनता के प्रतिनिधिया के प्रति 
बहुत ही कम उत्तरदायी हाता | &8 


अइस विधान के अनुसार, अब प्रान्तीयः शासन का क्‍या स्वरूप है इसको 
आलोचना पहले कई परिच्छेदों में विस्तार-पूवक की जा चुका है। 
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स्मरण रहे कि यह विधान ऐसा नहीं था, जो पृ हो 
या स्ववं विकसित होने वाला हो। मांट-फोड सुधारों में 
यह निश्चय किया गया था कि दस-दस बप में भारतीय 
शासन-व्यवस्था की जॉच एक कमीशन द्वारा हो, और उस पर 
पालिमेंट में विचार हां। इस विधान में बेंसी जाँच की 
व्यवस्था नहीं थी; यह निश्चय किया गया था कि प्रत्येक 
महत्व-पूण परिवतंन इंगलेड में ही होगा; या ता बह पार्लिमेंट 
के एक्ट द्वारा हागा, अथवा : आर्डर्स-इन-कोंसिल” अर्थात्‌ 
सम्राट की आंज्ञाओं से होगा; भारतवप में भारतवासियों 
द्वारा कोइ विशेष परिवतन नहीं हो सकता | 

भारतबप के लिए संघ-शासन उपयोगी हँ--भारतत्र्ष 
एक है,और अखंड है | इसे नक्शे में लाल ओर पीले दिखाये जाने 
वाले ब्रिटिश भारत और देशी राज्यों में विभक्त करना अस्वाभाविक 
है । भोगालिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक--किसी भी दृष्टि 
स विचार किया जाय, सिद्धान्त स यहाँ संघ शासन-प्रणाली 
बहुत उपयोगी है। अनेक भारतीय नेताओं ने समय-समय पर 
यह विचार प्रकट किया है, अन्य राजनीतिज्ञों ने भी इसका 
समर्थन किया है। इस समय भी जनसंख्या ओर क्षेञ्फल 
आदि का विचार करके, विचारशील भारतवासी अ्रपने देश के 
लिए अन्तत: संघ-शासन को ही अनिवाये सममते हैं, परन्तु 
इसमें एक शत हँ--ओऔर यह शत बहुत ज़रूरी है--कि यहाँ संघ 
का निर्मोण निर्दाप राजनैतिक तस्वों के आधार पर किया 
जाय। 
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भारतवर्ण में संघ-निर्माण का उद्देश्य यह होना चाहिए कि 
यहाँ विविध भागों में भापा, रहन-सहन आदि की भिन्नता होते 
हुए भी यह देश इस प्रकार शासित ही कि इसके सब अंग 
सम्मिलित रूप से सोचना विचारना और व्यवहार करना सीखें, 
--संघ के सब महत्व-पृूण शासन-विषयों में समान नीति हो; 
व्यापार-नीति, राजस्व, निर्वाचनपद्धति और नागरिकता में एक 
बड़ी सीमा तक समानता रहे । सघ को आत्म रक्षा करने, तथा 
विदेशों से राजनैतिक ओर आर्थिक सम्बन्ध स्थापित करने की 
स्वतन्ञता हां; उस अपना आदश प्राप्त करने में, ससार 
में अपना आथिक और राजनैतिक पद प्राप्त करने में 
सुविधा हा । 
सन १९३५ का संघ-विधान अनिष्ठकांरोी था -- 
अब सन १९३५० के विधान की बात लीजिए। इसमें संघ- 
शासन के सिद्धान्तों ओर आदर्शोंकी नितान्त अवहेलना की 
गयी थी। फल-स्वरूप यह विधान संघ के आवश्यक गुणों स 
रहित था। इसमें दी भिन्न प्रकार की शासनपद्धति वाले प्रदेशों का 
गठबंधन किया गया था। ब्रिटिश भारत में लोकसत्तात्मक शासन 
पद्धति और संस्थाएँ, कुछ अपृण रूप में ही सटी, विद्यमान है; 
जब कि अधिकांश देशी राज्यों में अवेध राजसत्तात्मक शासन- 
पद्धति है, प्रजा-प्रतिनिधियों का उसमें प्रायः कुछ भी भाग नहीं है । 
विधान में इनके अन्तर को घटाने के लिए यह व्यवम्था भी नहीं 
की गयी कि देशी राज्यों में क्रमशः उत्तरदायी शाखनपद्धति 
प्रचलित की जाय | इसके विपरोत, उनका सम्राट से प्रथक्‌ और 
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सीधा सम्बन्ध रहने की व्यवस्था करके उन्हें ब्रिटिश भारत से 
ओर भी दृर करने की योजना की गयी । 

पुनः यह विधान इस देश को न केवल विदेश-नीति और 
व्यापार के सम्बन्ध में, बरन्‌ अपनी रक्षा ओर आन्‍्तरिक प्रबन्ध 
में भी परतंत्र बनाय हुए था। कन्द्रीय कार्यों के संचालन के लिए 
प्राय: समस्त शक्तियाँ और अधिकार मंत्रिमण्डल को न देकर 
गवनर-जनरल को सोंप दिये गये थे। उसके भारतीय मंत्री तभी 
तक अपने पद पर रहते, जब तक कि वे उसकी इच्छानुसार काये 
करते; फिर उसके सलाहकारों को ता बात हो कया, वे तो सबवथा 
उसके अधीन ही होते । इस प्रकार, संघ-सरकार का काये बहुत 
कुछ गवनर-जनरल के विवेक या व्यक्तिगत निर्णय पर अवलम्बित 
हं।ता; और, जब वह अपने विशेषाधिकारों से काम लेता--जैसा 
कि वह विधान के अनुसार कर सकता था--तो भारतवणे की 
राजनैतिक स्थिति कैसी चिन्तनीय होती, इस बात का सहज ही 
अनुमान किया जा सकता है। 

संघीय व्यवस्थापक मण्डल का संगठन ओर कायपद्धति 
अत्यन्त दृपषित थे, तथा इसके क़ानुन-निर्माण सम्बन्धी एवं 
आधिक अधिकार बहुत कम थे; यहाँ तक कि ऐसा व्यवस्था- 
पक मण्डल संघ-शासन की हृष्टि से सवथा अनुपयुक्त था। इस 
विधान के अनुसार सहट्ठ का प्रान्तों से जो गाजस्व-सम्बन्ध रहने- 
वाला था, उसके विपय में बहुत सी व्यीरेवार बातें प्रकाशित 
न होने से उनकी चर्चा नहीं की जा सकती; किन्तु जो कुछ ज्ञात 
हुआ, वह इस विधान को निपिद्ध ठहराने के लिए पर्याप्त था । 
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विधान स्थगित हो गया--ऐसे दूषित विधान का जनता 
द्वारा प्रबल विरोध होना स्वाभाविक ही था । अत: ब्रिटिश भारत 
तथा देशी राज्यों में सवेत्र इसका विरोध हुआ | कुछ साम्प्रदायिक 
तथा स्वार्थी लोगों की यह इच्छा अवश्य रही कि विधान 
अमल में आ जाय। परन्तु वे नगण्य थे। राष्ट्रीय नेताओं 
ने घोषणा कर दी थी कि यदि त्रिटिश सरकार हम पर इस 
विधान को लादेगी ता हम सत्याग्रह के अम्य द्वारा उसका विरोध 
करेंग। किन्तु उसका अवसर ही न आया । विधान कार्यरूप में 
परिणत होने से पहले ही स्थगित कर दिया गया | सन्‌ १६२७ ३० 
से जिटिश राजनीतिज्ञ इस विधान के सम्बन्ध में दोड़-धूप करने 
लगे थे। आठ वबप तक पहाड़ खोदन पर एक चुहिया निकली; 
ओर वह भी जाती रहा । पर किसी राष्ट्रबादी का इसका कुछ 
शअ्रफसोंस न हुआ। विधान था ही ऐसा असतोपप्रद और 
अवांछनीय ! 

विधान कैसा होना चाहिए १- हम पहले कह चुके हैं 
कि सिद्धान्त से भारतवष के लिए संघ-शासनपद्धति बहुत 
उपयोगी है, परन्तु सघ-शासन, वास्तव में संघ शासन होना 
चाहिए। उसकी योजना सफल द्ोने के लिए उसमें निम्नलिखित 
बातें अत्यन्त आवश्यक हैं :-- 

(१ ) भारतीय सद्ठ अपने आन्तरिक तथा वाह्य राजनैतिक 
सम्बन्धों में स्वतंत्र होना चांहिए, वह किसी अन्य राज्य क अधीन 
नहीं होना चाहिए, उसे अपनी राष्ट्र-नीति, सेन्य नीति तथा 
व्यापार और विदेश-नीति निधारित करने का पूण अधिकार होना 
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चाहिए। ( २ ) सद्नलीय विषयों में उन सब कन्द्रीय' बिपयों का 
समावश हाना चाहिए, जो देश-हित की दृष्टि स आवश्यक हों, 
चाहे उनका सम्बन्ध इस समय देशी राज्यों से ही क्यो न हो । 
(३ ) सलद्लीय व्यवस्थापक सभा का चुनाव प्रत्यक्ष होना चांहिए, 
ओर मण्डल की दोनों सभाओं में देशी राज्यों की ओर से भाग 
लनेवाले सदस्य, उ नकी प्रजा के द्वारा निर्वाचित व्यक्ति होने चाहिए, 
न कि नरेश, या नामज़द किये हुए व्यक्ति। (४) विधान में 
नागरिकों के मृुल अधिकारों की सुरक्षा की व्यवस्था होनी 
चाहिए । (५) नयी संघ-सरकार का काय खफलता-पृवक 
चलाने के लिए आधिक अनुकुलता हानी चाहिए; सछद्ठछ को 
सरकारी ऋण के भार स मुक्त किया जाना चाहिए; इस ऋण का 
दो-तिहाई भाग साम्राज्य-हित्‌ के लिए ही खर्च किया गया है, 
ओर एक-तिहाइ का मुक्त करना इंगलेंड के लिए कोइ बड़ी बात 
नहीं है; आयलँड के साथ वह ऐसा कर चुका है, आथिक 
सफलता के लिए शासन-काये का व्यय भी कम होना चाहिए; 
प्रजा के कर-भार को क्रम करने, अथवा प्राप्र करों के राष्ट्रात्थान 
सम्बन्धी कार्यों मं लगाने की आवश्यकता है। ( ६) देशी राज्यों 
में प्रजातंत्र.मूलक शासन स्थापित किया जाना चाहिए। जिन राज्यों 
की आय तथा जनसंख्या इतनी कम है कि शासन, न्याय, शिक्षा 
और लोकहित सम्बन्धी श्रन्य कार्यो का संचालन अच्छी वरह 
न हो सके, उन्हें निकटवर्ती प्रान्तों में मिला दिया जाय या कई 
छाट-छोाटे राज्यों का भारताय संघ के अन्तगंत एक छोटा संघ 
बना दिया जाय। (७) संघ को अपने शापन-विधान में परिवतन, 
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संशोधन आदि करने का पूर्ण अधिकार रहना चाहिए । 
विधान-निर्माण सम्बन्धी आदश--आत्म-निर्णय या 
स्वभाग्य-निर्माण ओर स्वावल्षम्बन इस युग की पुकार है। अब 
प्र्यक देश को अपना विधान स्वयं बनाने का अधिकार होना 
चाहिए, वह अपनो समस्याओं को स्वयं सुलभावे; यदि ऐसा 
करने में उससे कुछ भूलें होंगी, तो इससे उसका अनुभव बढ़ेगा । 
दूसरा देश उम्र पर कोइ विधान जबरदस्ती न लादे । यह सर्वोत्तम 
स्थिति है। दूसरे दर्ज की बात यह है कि शासक-देश के नीतिकज्ञ, 
शासित देश के नताओ के समुचित सहयोग से, उसके लिए 
विधान बनाएँ | तीसरे, ओर सबसे निकृष्ट दर्ज की बात यह है 
कि शासक -देश स्वयं ही शासिता' के लिए चाहे-जेसा विधान 
बना डाले | लांकतंत्रवाद के युग में दुसरे या तीसरे दर्जे के 
विधान से काम न चलेगा, वे न स्थायी हांग, और न सफल ही। 
भारतवप के शासन-विधान की रचना के लिए भारतीयों को 
इंगलेण्ड क्री राजधानी तक दौड़े जान की आवश्यकता नहीं होनी 
चाहिए। 5सके लिए उपयुक्त स्थान भारतवष मे ही, देहली, 
या कोई प्रन्य केन्द्रीय स्थान होगा, और उसमें भारतीय 
प्रतिनिधि ही सबंसवो होगे; हाँ, उसमें इंगलेण्ड अ।द अन्य देशों 
के बास्तविक हितों का ध्यान रखा जायगा। यह राजनैतिक आदश 
कब पूरा होगा ! जितनी जल्दी पूरा हो, उतना ही भारतव 
का, इंगलैण्ड का, ओर हाँ, संसार का वास्तविक हितसाधन 


अधिक होगा । 
+--ब#०- कुकर किन्क- 


